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पेज 1 एंकर स्टोरी

मणिमहेश यात्रा शुरू, पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य
समर न्यूज  | भरमौर

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 
भगवान शिव की प्रसिद्ध मणिमहेश 
यात्रा शुरू हो गई है। भरमौर प्रशासन 
ने इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा 
और भीड़ नियंत्रण को प्राथमिकता 
देते हुए कई नए नियम लागू किए हैं। 
   यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 
अनिवार्य किया गया है और प्रतिदिन 
अधिकतम 5,000 श्रद्धालुओं को 
ही आगे जाने की अनुमति होगी। 
हड़सर में स्वास्थ्य जांच के बाद ही 
श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर आगे 
बढ़ने दिया जाएगा।
   मणिमहेश यात्रा को लेकर तारीखों 
के संबंध में प्रशासनिक कार्यक्रम में 
चरणबद्ध व्यवस्था है। चंबा जिला 
प्रशासन के आधिकारिक पोर्टल पर 

मुख्य आधिकारिक यात्रा अवधि 4 
से 19 सितंबर दी गई है, जबकि 
25 अगस्त से श्रद्धालुओं की यात्रा 
शुरू करने की व्यवस्था की गई है। 
4 सितंबर को छोटा शाही स्नान और 
19 सितंबर को राधाष्टमी के अवसर 
पर प्रमुख स्नान होगा।
   प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने 
के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और 
स्लॉट व्यवस्था लागू की है। एक 
मोबाइल नंबर से अधिकतम पांच 
लोगों का एक आवेदन किया जा 
सकता है। श्रद्धालुओं को पंजीकरण 
की रसीद का प्रिंटआउट साथ रखना 
होगा। प्रशासन ने लोगों से भरमौर 
पहुंचने से पहले ही पंजीकरण पूरा 
करने की अपील की है, क्योंकि 
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क 
और इंटरनेट की सुविधा कमजोर हो 

सकती है। यात्रा मार्ग कठिन और 
ऊंचाई वाला होने के कारण स्वास्थ्य 
जांच को भी महत्वपूर्ण बनाया 
गया है। हड़सर आधार शिविर पर 
श्रद्धालुओं की फिटनेस जांच की 
व्यवस्था की गई है। अस्वस्थ या 
यात्रा के लिए अनुपयुक्त पाए जाने 
वाले लोगों को आगे जाने से रोका 

जा सकता है। प्रशासन ने विशेष 
रूप से बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी 
परेशानी वाले यात्रियों को सावधानी 
बरतने की सलाह दी है। यात्रा में रोज 
5,000 श्रद्धालुओं की सीमा तय 
करने का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित 
करना और आपात स्थिति में बचाव 
कार्य आसान बनाना है।

सिटीजन रिपोर्टर
अब आप भी बन सकते हैं समर 
एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। 
अपने इलाके की कोई भी 
समस्या, आयोजन, जानकारी 
या खबर हमें भेजें। आपके नाम 
के साथ प्रकाशित की जाएगी। 
अपनी खबर इस फोन नंबर 
8699221114 या ईमेल  
infosummerexpress@
gmail.com पर भेजें।

न्यूज ब्रीफ

बेंगलुरु | कर्नाटक सरकार ने 
ऑनलाइन धतूरा फल और बीज 
बेचने के मामले में अमेजन, 
स्विगी इंस्टामार्ट व बिगबास्केट 
के फूड लाइसेंस अगले आदेश 
तक निलंबित कर दिए हैं। 
सरकार ने संबंधित विक्रेताओं 
व सप्लायर्स के लाइसेंस भी 
निलंबित करने के निर्देश दिए 
हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धतूरे 
की बिक्री, विज्ञापन और प्रचार 
तत्काल हटाने को कहा गया है। 
धतूरे के फल और बीज जहरीले 
होते हैं और इनके सेवन से गंभीर 
स्वास्थ्य नुकसान हो सकता है।

नई दिल्ली | चीन के राष्ट्रपति 
शी जिनपिंग अगले महीने नई 
दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर 
सम्मेलन में शामिल होने के लिए 
भारत आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो 
यह 2019 के बाद उनकी पहली 
भारत यात्रा होगी। जिनपिंग के 
साथ करीब 400 अधिकारियों 
का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ 
सकता है। भारत 12-13 सितंबर 
को ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी 
करेगा। जिनपिंग की संभावित 
यात्रा को 2020 के गलवान संघर्ष 
के बाद अहम माना जा रहा है।

चंडीगढ़ | खडूर साहिब से सांसद 
और जेल में बंद अमृतपाल सिंह 
के पिता तरसेम सिंह ने कहा है कि 
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव 
में उनके परिवार से केवल अमृतपाल 
सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 
परिवार राजनीति में कई पद लेने के 
बजाय पंजाब और पंथ से जुड़े मुद्दों के 
समर्थन तक सीमित रहेगा। 
   तरसेम सिंह अकाली दल वारिस 
पंजाब दे के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। 
उन्होंने ने कहा कि पार्टी परिवारवाद 
की राजनीति से दूर रहकर जमीनी 
कार्यकर्ताओं, समर्पित लोगों व युवाओं 
को नेतृत्व में आगे लाना चाहती है। 
उन्होंने ईमानदार लोगों से राजनीति में 
सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। 

अमृतसर| शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रबंधक समिति 29 अगस्त को 
ऐतिहासिक गुरुद्वारों व अपने अधीन 
शिक्षण संस्थानों में बंदी सिखों की 
रिहाई और चढ़दी कला के लिए 
सामूहिक अरदास करेगी। सभी 
ऐतिहासिक गुरुद्वारों में 27 अगस्त 
से अखंड पाठ साहिब शुरू होंगे। 
29 अगस्त को सुबह 10 बजे 
भोग के बाद अरदास की जाएगी। 
समिति के स्कूलों व कॉलेजों में भी 
सुबह 10 बजे श्री सुखमनी साहिब 
का पाठ और इसके बाद सामूहिक 
अरदास होगी।

प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट 
ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म 
के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ 
पहनने की अनुमति मांगने वाली 
एक नाबालिग छात्रा की याचिका 
खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जे.जे. 
मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत 
शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि 
यदि किसी निजी स्कूल का ड्रेस 
कोड समान, गैर-भेदभावपूर्ण 
और अनुशासन बनाए रखने के 
उद्देश्य से लागू है तो कोई छात्र 
अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार 
पर उसमें बदलाव की मांग नहीं 
कर सकता। याचिका प्रयागराज 
के टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा 
ने दाखिल की थी।

ऑनलाइन धतूरा बेचने 
पर 4 के लाइसेंस सस्पेंड

सात साल बाद भारत आ 
सकते हैं शी जिनपिंग 

अमृतपाल के अलावा 
परिवार से कोई नहीं 
लड़ेगा चुनाव: पिता

बंदी सिखों की रिहाई 
के िलए अरदास 29 को

स्कूल यूनिफॉर्म के साथ 
हिजाब की अनुमति नहीं

हथगोले, पिस्तौल व कारतूस बरामद; सुरक्षा एजेंसियां आतंकी नेटवर्क से कड़ियां खंगाल रहीं

बारिश ने बढ़ाई चुनौती रास्ते में स्वास्थ्य सुविधाएं
यात्रा शुरू होने से ठीक पहले चंबा और भरमौर क्षेत्र में भारी बारिश ने 
प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। लगातार बारिश के कारण मार्ग के कुछ हिस्सों 
को नुकसान पहुंचा और सुरक्षा को देखते हुए यात्रा गतिविधियों पर अस्थायी 
रोक भी लगाई गई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को मौसम और रास्ते की स्थिति 
देखकर ही यात्रा करने तथा असुरक्षित मार्गों से बचने की सलाह दी है। पिछले 
वर्ष मणिमहेश यात्रा के दौरान खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से 
कई श्रद्धालुओं की जान गई थी। इस अनुभव को देखते हुए इस बार सुरक्षा 
व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी की गई है। यात्रा मार्ग पर पुलिस, होमगार्ड 
और बचाव दल तैनात किए जा रहे हैं। एक हजार से अधिक पुलिस और 
होमगार्ड कर्मियों की तैनाती की जानकारी प्रशासन ने दी है।

हड़सर से मणिमहेश झील तक के 
मार्ग पर विभिन्न पड़ावों में चिकित्सा 
और सहायता केंद्र बनाए गए हैं। 
श्रद्धालुओं को बारिश, ठंड और 
ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए गर्म 
कपड़े, मजबूत जूते, रेनकोट और 
जरूरी दवाएं साथ रखने की सलाह 
दी गई है। प्रशासन ने निर्धारित मार्ग 
पर ही चलने और खराब मौसम में 
आगे बढ़ने से बचने को कहा है। 
हेलिकॉप्टर सेवा भी यात्रा अवधि 
में उपलब्ध रहेगी। इसके लिए 
ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था 
की गई है। प्रशासन का जोर यह 
सुनिश्चित करने पर है कि मौसम 
खराब होने की स्थिति में श्रद्धालुओं 
को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा सके 
और जरूरत पड़ने पर तुरंत बचाव 
अभियान चलाया जा सके।

डीए बकाया को लेकर पंजाब के 
कर्मचारी कल सामूहिक छुट्टी पर

अब नई पीढ़ी को मौका देने का समय: गडकरी 

{करीब चार लाख कर्मचारी और 
3.5 लाख पेंशनभोगियों के शामिल 
होने का दावा; लंबित 18 प्रतिशत 
डीए किस्तों के भुगतान की मांग

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब सरकार के कर्मचारी और 
पेंशनभोगी लंबित महंगाई भत्ते 
(डीए) के भुगतान समेत अन्य मांगों 
को लेकर 27 अगस्त को सामूहिक 
छुट्टी लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन 
करेंगे। कर्मचारी संगठनों के अनुसार 
करीब चार लाख कर्मचारी और 3.5 
लाख पेंशनभोगी इस आंदोलन में 
शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन जिला 
मुख्यालयों और तहसीलों में किए 
जाने की योजना है।
   कर्मचारी संगठन लंबित 18 
प्रतिशत डीए किस्तों के साथ बकाया 
राशि जारी करने, पुरानी पेंशन योजना 
बहाल करने, ठेका कर्मचारियों को 

नियमित करने और छठे वेतन आयोग 
के बकाये का भुगतान करने की मांग 
कर रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा 
उच्च न्यायालय ने भी लंबित डीए 
के भुगतान को लेकर राज्य सरकार 
को निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री भगवंत 
मान ने कर्मचारी संगठनों को बातचीत 
के लिए 27 अगस्त को बुलाया है, 
लेकिन कर्मचारी नेताओं ने सामूहिक 
अवकाश और विरोध कार्यक्रम जारी 
रखने का फैसला किया है। 
   संगठनों का कहना है कि बातचीत 
के साथ आंदोलन भी चलेगा। 
कर्मचारी संगठनों के आंदोलन में 
स्कूल, कॉलेज, बिजली, राजस्व 
और अन्य विभागों के कर्मचारियों के 
शामिल होने की संभावना है। हालांकि 
आपातकालीन सेवाएं जारी रखने 
की बात कही गई है। बड़े स्तर पर 
भागीदारी होने पर सामान्य सरकारी 
कामकाज प्रभावित हो सकता है।

एजेंसी |नागपुर

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 
मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान से 
उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर 
चर्चा तेज हो गई है। नागपुर के काटोल 
में एक कार्यक्रम को संबोधित करते 
हुए गडकरी ने कहा कि वह पिछले 
करीब 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन 
में सक्रिय हैं और अब पहले की तरह 
ज्यादा काम नहीं कर सकते। 
  उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आगे 
आने और जिम्मेदारी संभालने का 
अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, 
उन्होंने अपने सक्रिय राजनीति से 
संन्यास की कोई घोषणा नहीं की है।
गडकरी ने कोविड के बाद अपनी 

जीवनशैली में आए बदलाव का भी 
उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अब 
वह स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं 
और नियमित योग करते हैं। उनका 
कहना था कि व्यक्ति को अपनी क्षमता 
और परिस्थितियों के अनुसार आगे की 
जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए। 
उनके ‘नई पीढ़ी’ को अवसर देने वाले 
बयान के बाद सोशल मीडिया और 
राजनीतिक हलकों में उनके संन्यास या 
भविष्य की भूमिका को लेकर अटकलें 

लगाई जा रही हैं। गडकरी पहले भी 
सार्वजनिक जीवन में नई पीढ़ी को 
जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत की बात 
कह चुके हैं। उनका तर्क रहा है कि 
जब व्यवस्था अच्छी तरह चलने 
लगे तो वरिष्ठ नेताओं को धीरे-धीरे 
जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपनी 
चाहिए। जनवरी में नागपुर में दिए गए 
एक बयान में भी उन्होंने नेतृत्व में 
पीढ़ीगत बदलाव की वकालत की थी।
   गडकरी के बयान से अटकलें जरूर 
बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने खुद यह नहीं 
कहा कि वह राजनीति छोड़ने जा रहे 
हैं। इसलिए फिलहाल उनके बयान 
को नई पीढ़ी को अवसर देने और 
जिम्मेदारियां साझा करने की टिप्पणी 
के रूप में ही देखा जा रहा है। 

राम रहीम 17वीं बार आया जेल स े
बाहर, 21 दिन की फरलो मंजूर

रोहतक की सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा में निकला डेरा प्रमुख

एजेंसी | रोहतक

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम 
रहीम सिंह मंगलवार सुबह रोहतक 
की सुनारिया जेल से 21 दिन की 
फरलो पर बाहर आया। यह 2017 
में सजा सुनाए जाने के बाद उसकी 
17वीं अस्थायी रिहाई है। कड़ी सुरक्षा 
के बीच वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा 
सौदा मुख्यालय के लिए रवाना हुआ। 
वहां उसे फरलो की अवधि बिताने की 
अनुमति दी गई है।
   राम रहीम सुबह करीब 6:05 बजे 
जेल से निकला। उसके साथ सुरक्षा 
काफिला था। सिरसा पहुंचने के बाद 
डेरा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा 
दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष 
यह उसकी तीसरी अस्थायी रिहाई 
है। इससे पहले जनवरी में उसे 40 
दिन और मई में 30 दिन की पैरोल  
मिली थी। मई में वह सिरसा डेरे में 
ही रहा था।
   पंचकूला स्थित सीबीआई की 
विशेष अदालत ने अगस्त 2017 में दो 
साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में राम 
रहीम को 20 साल की सजा सुनाई 
थी। इसके बाद से वह सुनारिया जेल में 
बंद है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और 
डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या 

के मामलों में भी उसे दोषी ठहराया 
गया था, हालांकि बाद में रणजीत सिंह 
हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा उच्च 
न्यायालय ने उसे बरी कर दिया।
   {17वीं अस्थायी रिहाई: 2020 
से राम रहीम को कई बार पैरोल या 
फरलो मिल चुकी है। इस बार 21 दिन 
की फरलो को वर्ष की अंतिम फरलो 
बताया जा रहा है। हरियाणा के जेल 
नियमों के तहत पैरोल और फरलो 
अलग-अलग प्रावधान हैं और दोनों 
की अवधि तथा शर्तें अलग होती हैं। 
राम रहीम के सिरसा पहुंचने के दौरान 
पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। 
डेरा परिसर में उसके अनुयायियों की 
गतिविधियों को देखते हुए स्थानीय 
प्रशासन भी सतर्क है। उसकी पिछली 
30 दिन की पैरोल मई में समाप्त हुई 
थी और वह जून में सुनारिया जेल लौट 
आया था।

संपत्ति के स्वामित्व का फैसला जमाबंदी या म्यूटेशन के आधार पर नहीं हो सकता; अन्य साक्ष्यों पर भी करना होगा विचार
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना 
हक से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में 
स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में 
नाम दर्ज होने मात्र से किसी व्यक्ति 
को संपत्ति का मालिक नहीं माना जा 
सकता। अदालत ने कहा कि म्यूटेशन 
या राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव से न 
तो संपत्ति का स्वामित्व पैदा होता है 
और न ही समाप्त होता है। 
   स्वामित्व का निर्धारण केवल 
राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर नहीं 
किया जा सकता, बल्कि मामले से 
जुड़े अन्य साक्ष्यों पर भी विचार 
करना जरूरी है। न्यायमूर्ति संजय 

करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन 
जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश 
से जुड़े संपत्ति विवाद में यह टिप्पणी 
की। मामला ऐसी कृषि भूमि से 
संबंधित था, जो मूल रूप से दो 
भाइयों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज 
थी। बाद में राजस्व रिकॉर्ड में जमीन 
केवल एक भाई और उसके बेटे के 
नाम दर्ज हो गई। दूसरे पक्ष के कानूनी 
वारिसों ने इस बदलाव को चुनौती 
देते हुए अपने हिस्से के स्वामित्व 
और कब्जे का दावा किया था।
   {म्यूटेशन का सीमित उद्देश्य: 
पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड और 
जमाबंदी का मुख्य उद्देश्य राजस्व 
वसूली से जुड़ा है। किसी व्यक्ति 

का नाम इन दस्तावेजों में दर्ज हो 
जाने से उसे संपत्ति का निर्णायक 
मालिकाना हक नहीं मिल जाता। इसी 
तरह किसी व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड 
से हट जाने भर से उसका स्वामित्व 
स्वत: समाप्त नहीं माना जा सकता। 
अदालत ने लंबे समय से स्थापित 
कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए 
यह बात दोहराई। हालांकि, इसका यह 
अर्थ नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड पूरी 
तरह अप्रासंगिक हैं। अदालतों द्वारा 
ऐसे रिकॉर्ड को कब्जे और मामले की 
परिस्थितियों से जुड़े साक्ष्य के तौर 
पर देखा जा सकता है। यदि राजस्व 
प्रविष्टियों के साथ पंजीकृत बिक्री 
विलेख या अन्य वैध दस्तावेज मौजूद 

हों तो उनका समग्र रूप से मूल्यांकन 
किया जा सकता है।
{स्वामित्व का विवाद सिविल 
अदालत में: सुप्रीम कोर्ट पहले भी 
स्पष्ट कर चुका है कि गंभीर तथ्यात्मक 
व स्वामित्व संबंधी विवादों का फैसला 
सक्षम सिविल अदालत में नियमित 
मुकदमे के जरिए किया जाना चाहिए। 
राजस्व अधिकारी द्वारा नामांतरण 
किए जाने से किसी पक्ष का अंतिम 
मालिकाना हक तय नहीं हो जाता। 
फैसले का सीधा असर उन मामलों पर 
पड़ता है, जिनमें जमीन के मालिकाना 
हक को केवल जमाबंदी, खसरा 
या नामांतरण प्रविष्टि के आधार पर 
साबित करने की कोशिश की जाती है। 

एजेंसी | श्रीनगर 

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद 
विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा 
बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां 
और पुलवामा जिलों में लगातार 
दो अभियानों में पांच संदिग्धों को 
गिरफ्तार किया है। 
   शोपियां में तीन लोगों के पास से 
दो हथगोले और प्रतिबंधित आतंकी 
संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 
पांच पोस्टर बरामद किए गए। वहीं, 
पुलवामा के राजपोरा इलाके में दो 
संदिग्ध आतंकवादी सहयोगियों को 

पकड़ा गया। उनके पास से एक 
पिस्तौल, 12 कारतूस और एक 
हथगोला मिला। अधिकारियों के 
अनुसार, दोनों मामलों की जांच 
आगे बढ़ाई जा रही है।
   शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने 
नाका जांच के दौरान मोटरसाइकिल 
सवार तीन लोगों को रोका। तलाशी 
में दो हथगोले और हिजबुल 
मुजाहिदीन से संबंधित पांच पोस्टर 
मिलने के बाद तीनों को हिरासत 
में लिया गया। गिरफ्तार लोगों की 
पहचान जुनैद अहमद डार, आमिर 
यूसुफ और जुनैद मुजफ्फर के 

पुलवामा के राजपोरा क्षेत्र में यरवन वन इलाके में सुरक्षा बलों 
ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व 
पुलिस बल की संयुक्त टीम ने जंगल से सीबी नाथ गांव की 
ओर आते दो लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा। दोनों को 
रोककर तलाशी ली गई, जिसमें एक पिस्तौल, 12 कारतूस 
और एक हथगोला बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान 
लतीफ अहमद दीदाद और एजाज अहमद बजाद के रूप में 
हुई है। उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम व यूएपीए अधिनियम 
की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

शोपियां और पुलवामा में हुई कार्रवाई के बाद दक्षिण 
कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में नाका जांच और 
निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों के अनुसार, खुफिया 
सूचनाओं के आधार पर आगे भी तलाशी अभियान 
चलाए जा सकते हैं। इस बीच, 22 अगस्त को राष्ट्रीय 
अन्वेषण अभिकरण ने भी जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में 
पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के संचालकों से जुड़े 
कथित नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली थी।

दोनों अभियानों के बाद जांच केवल बरामद हथियारों तक 
सीमित नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश 
कर रही हैं कि आरोपियों को हथियार और अन्य सामग्री 
कहां से मिली तथा क्या उनके किसी सक्रिय आतंकी नेटवर्क 
से संबंध हैं। जांच में उनके संपर्कों, आवाजाही और अन्य 
संभावित सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है। दक्षिण 
कश्मीर में हाल के अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों का जोर 
आतंकवादियों के स्थानीय सहयोगी नेटवर्क और हथियारों की 
आपूर्ति व्यवस्था को कमजोर करने पर रहा है।

सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पूछताछ 
के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। 
फिलहाल किसी आरोपी की आतंकी संगठन से प्रत्यक्ष 
भूमिका को अंतिम रूप से साबित नहीं माना जा सकता; 
यह जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। अधिकारियों 
का कहना है कि बरामद हथियारों, पोस्टरों और आरोपियों 
के संपर्कों की जांच से संभावित नेटवर्क के बारे में और 
जानकारी सामने आ सकती है।

सुरक्षा घेरा और कड़ा

जंगल से निकलते समय गिरफ्तारी

जांच में सामने आएंगे नए तथ्य

नेटवर्क की कड़ियां तलाशने पर जोर

शोपियां-पुलवामा में सुरक्षा बलों की 
बड़ी कार्रवाई, पांच संदिग्ध गिरफ्तार

लंबे समय से लंबित मांग पर फैसला

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह 
मान ने आदर्श स्कूलों में कार्यरत 
करीब 1,100 शिक्षकों के वेतन में 
120 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी को 
मंजूरी दी है। इसके बाद इन शिक्षकों 
का मासिक वेतन लगभग 10 हजार 
रुपये से बढ़कर 22 हजार रुपये से 
अधिक हो जाएगा।
 सरकार ने इसे शिक्षकों की लंबे समय 
से चली आ रही मांगों को पूरा करने की 
दिशा में महत्वपूर्ण फैसला बताया है। 
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के एक 
प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक 
के दौरान कहा कि शिक्षक शिक्षा 
व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्हें सम्मान 
के साथ उचित वेतन एवं बेहतर सेवा 
सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने 
कहा कि पिछले कई वर्षों से आदर्श 
स्कूलों के शिक्षक सीमित वेतन पर 
अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी 
सरकार ने इस लंबे समय से चली 
आ रही समस्या को दूर करने का 
निर्णय लिया है।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन 
बढ़ाने के साथ शिक्षकों को केंद्रीय 
विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं देने 
पर भी काम किया जाएगा। इससे 
उनकी सेवा शर्तों में सुधार होगा और 
उन्हें अधिक बेहतर कार्य वातावरण 
मिल सकेगा। 
   सरकार का कहना है कि 
शिक्षक आर्थिक रूप से सुरक्षित 
और सम्मानित महसूस करेंगे तो 

आदर्श स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी 
में 120 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी 

1,100 शिक्षकों को मिलेगा लाभ, वेतन 10 हजार से बढ़कर 22 हजार रुपये 

नागपुर में केंद्रीय मंत्री ने कहा- पिछले 30 साल में बहुत काम किया

मान ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध 
है। आदर्श स्कूलों के शिक्षकों की जायज मांगों को स्वीकार कर सरकार 
ने वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। 
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के अपनी जिम्मेदारी 
निभाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री 
ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पंजाब के बच्चों का 
भविष्य बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार 
का मानना है कि शिक्षकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सीधे तौर पर 
विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी है।

वे विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से 
शिक्षित करने पर ध्यान दे सकेंगे। 
पंजाब के आदर्श स्कूल केंद्रीय 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 
से संबद्ध हैं और इनमें वर्तमान में 15 
हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 
सरकार ने कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा 
के साथ शिक्षकों की समस्याओं का 
समाधान भी उसकी प्राथमिकता है। 

बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह 
चीमा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह 
बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, 
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि 
भगत, स्कूल शिक्षा सचिव सोनाली 
गिरि समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी 
मौजूद रहे। फैसले से आदर्श स्कूलों 
में लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों 
को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की 
उम्मीद है।

रूप में हुई है। तीनों कुलगाम जिले 
के निवासी बताए गए हैं। जांच में 
इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल 

को भी कब्जे में लिया गया है। 
अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ 
का उद्देश्य बरामद सामग्री के स्रोत 

और आरोपियों के संभावित आतंकी 
संपर्कों का पता लगाना है। पूरा 
इलाका हाई अलर्ट पर है।



दोस्तों के साथ घर से निकला 
था युवक; पुलिस जांच में सामने 
आया कि वह पांच आपराधिक 
मामलों में नामजद था

समर न्यूज।| अमृतसर

अमृतसर में एक ई-रिक्शा चालक की 
कथित तौर पर डंडों और सुए से हमला 
कर हत्या कर दी गई। घटना के समय 
वह दोस्तों के साथ घर से निकला 
था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू 
कर दी है और हमले के कारणों तथा 
इसमें शामिल लोगों की पहचान के 
लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों 
की फुटेज खंगाली जा रही है। मृतक 
के खिलाफ पहले से पांच आपराधिक 
मामले दर्ज होने की जानकारी भी 
सामने आई है।
   प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 
युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ घर 
से बाहर गया था। इसके बाद उस पर 
हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल 

अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया 
गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत 
घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को 
पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों 
के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। 
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हत्या 
के पीछे पुरानी रंजिश, आपराधिक 
गतिविधियों से जुड़ा विवाद या अन्य 
कारण होने की आशंका से जांच की 
जा रही है। अभी हत्या की वजह 
को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं 
निकाला गया है।
   जांच में सामने आया है कि मृतक 
पांच मामलों में नामजद था। पुलिस 
अब इन मामलों, उसके हाल के 
संपर्कों और घटना से पहले उसके 
साथ मौजूद लोगों की जानकारी जुटा 
रही है। अधिकारियों का कहना है कि 
आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी 
के बाद हत्या की पूरी वजह स्पष्ट हो 
सकेगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज 
जुटानी शुरू कर दी है।
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-मुख्यमंत्री मोहन यादव 
बोले- नई तकनीक और कृषि 
आधारित कारोबार से बढ़ेगी 
किसानों की आय

समर न्यूज| भोपाल

मध्यप्रदेश में युवाओं को खेती और 
कृषि आधारित कारोबार से जोड़ने 
के लिए अब संभाग और जिला 
स्तर पर कषृि नवाचार संवाद 
आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री 
डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में युवा 
संवाद कार्यक्रम के दौरान इसकी 
घोषणा की। 
   उन्होंने कहा कि युवा खेती में 
आएंगे तो गांवों की अर्थव्यवस्था 
बदलेगी और नई तकनीक 
अपनाने से किसानों की कमाई 
बढ़ाने के रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री 
ने युवाओं से पारंपरिक खेती के 
साथ पॉलीहाउस, उद्यानिकी, फूड 
प्रोसेसिंग, वेयरहाउस, जैविक 
व प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों में 

भी अवसर तलाशने की अपील 
की। उन्होंने मशरूम उत्पादन, 
मधुमक्खी पालन और पर्ल फार्मिंग 
जैसे कम लागत वाले विकल्पों का 
भी उल्लेख किया। उनका कहना 
था कि कषृि शिक्षा और आधुनिक 
तकनीक का इस्तेमाल कर युवा 
खेती को लाभकारी व्यवसाय बना 
सकते हैं।

खेती में युवाओं को जोड़ने के लिए संभाग व 
जिला स्तर पर होंगे संवाद : मोहन यादव

पुिलस की जांच में पिस्तौल 
और तीन कारतूस बरामद;  दो 
आरोपियों की तलाश

समर न्यूज | अमृतसर

अमृतसर देहात पुलिस ने नशा 
तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते 
हुए लोपोके थाना क्षेत्र से 10 किलो 
800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। 
पुलिस ने मौके से एक आरोपी 
जशनप्रीत सिह निवासी गंडीविड 
को गिरफ्तार किया। 
   उसके पास से .30 बोर की 
पिस्तौल, मैगजीन और तीन जिंदा 
कारतूस भी बरामद किए गए। 
मामले में दो अन्य आरोपियों 
साजन अरोड़ा निवासी भीलोवाल 
और विजेयपाल सिंह निवासी 
सराय अमानत खां को नामजद 
किया गया है। दोनों की तलाश 
की जा रही है। प्रारंभिक जांच में 
पुलिस को आरोपियों के कथित तौर 

पर पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों 
के संपर्क में होने की जानकारी  
मिली है। पुलिस के अनुसार, 
सीमा पार से आने वाली नशीले 
पदार्थों की खेप को पंजाब में आगे 
पहुंचाने के लिए स्थानीय नेटवर्क 
का इस्तेमाल किया जा रहा था। 

हालांकि, सीमा पार नेटवर्क से 
जुड़े दावों की जांच अभी जारी 
है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से 
पूछताछ कर तस्करी की पूरी 
श्रृंखला और खेप के संभावित 
गंतव्य का पता लगाने का प्रयास 
कर रही है।

समर न्यूज | पटियाला

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह 
मान ने राज्य के गांवों में 500 से 
अधिक आधुनिक ग्रामीण खेल 
मैदानों का उद्घाटन किया। पटियाला 
के डेडना गांव से आयोजित कार्यक्रम 
में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 
युवाओं को खेलों से जोड़ना और 
उन्हें नशे से दूर रखना है। 
   इन मैदानों में खिलाड़ियों की 
जरूरत के अनुसार खेल उपकरण 
उपलब्ध कराने के साथ बुनियादी 
सुविधाएं भी विकसित की जा रही 
हैं। मान ने बताया कि इससे पहले 
पहले चरण में 255 ग्रामीण खेल 
मैदान जनता को समर्पित किए 
जा चुके हैं। अब 509 मैदानों को 
अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध 
कराया गया है। इनमें लुधियाना के 

43, मानसा के 41, संगरूर के 36, 
बठिंडा और पटियाला के 34-34, 
श्री मुक्तसर साहिब के 33 तथा 
अमृतसर के 32 मैदान शामिल हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार 
ने इस वर्ष 3,100 खेल मैदान 
विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 
खेल बजट में 1,744 करोड़ रुपये 

का प्रावधान किया गया है, जिसमें 
600 ग्रामीण जिम भी शामिल हैं। 
मैदानों पर चारदीवारी, रोशनी, पानी 
की व्यवस्था, शौचालय और बैठने 
जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही 
हैं। सरकार का कहना है कि ग्रामीण 
क्षेत्रों में बेहतर खेल सुविधाएं मिलने 
से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे 
बढ़ने का अवसर मिलेगा।
   मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा 
कि पंजाब में 2026 को खेल और 
खिलाड़ियों को समर्पित किया गया 
है। उन्होंने बताया कि ‘खेलां वतन 
पंजाब दियां’ का चौथा संस्करण 
पांच सितंबर से बठिंडा में शुरू 
होगा, जिसमें करीब 10 लाख 
खिलाड़ियों के भाग लेने का अनुमान 
है। पंजाब पहली बार एशियाई 
चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की भी 
मेजबानी करेगा।

समर न्यूज  | चंडीगढ़

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव 
से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 
रविदासिया समुदाय तक अपनी पहुंच 
बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। 
   भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन 
नबीन ने संत रविदास की शिक्षाओं 
और सामाजिक समरसता के संदेश 
को पार्टी के अभियान से जोड़ते हुए 
कहा कि विदेशी आक्रमणों और 
बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के प्रयासों 
के दौर में संत रविदास के विचारों 
और संघर्ष ने भारतीय समाज तथा 
सनातन परंपराओं को बचाने में 
भूमिका निभाई।
   नबीन ने यह बात संत रविदास 
की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर 
पर आयोजित ‘समरसता संकल्प 
दिवस’ कार्यक्रम में कही। उन्होंने 
संत रविदास के सामाजिक समानता, 
सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के विचारों 

को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। 
भाजपा का यह अभियान पंजाब के 
लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, 
क्योंकि राज्य में दलित आबादी करीब 
32 प्रतिशत है, जो देश के राज्यों में 
सबसे अधिक है। रविदासिया समुदाय 
इस आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
   भाजपा ने संत रविदास की 
जन्मस्थली वाराणसी के सीर 
गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी को देश 
के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने 
के लिए ‘समरसता संकल्प अभियान’ 
शुरू किया है। इसी अभियान के तहत 
पवित्र मिट्टी से भरे कलश एक अगस्त 
को लालड़ू के रास्ते पंजाब पहुंचे थे। 
इसके बाद इन्हें राज्य के विभिन्न 
हिस्सों में ले जाया जा रहा है। पार्टी 
ने संत रविदास की 650वीं जयंती 
वर्ष के दौरान सामाजिक समरसता 
और समानता से जुड़े कई कार्यक्रम 
आयोजित करने की योजना बनाई है। 
पंजाब में भाजपा का यह अभियान 

केवल धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों 
तक सीमित नहीं है। पार्टी ने राज्य में 
बढ़ते कथित धर्मांतरण को भी अपने 
चुनावी मुद्दों में शामिल किया है। 
नबीन ने अपने संबोधन में धर्मांतरण 
के प्रयासों का जिक्र करते हुए संत 
रविदास की शिक्षाओं को सामाजिक 
एकता से जोड़ा। हालांकि, धर्मांतरण 
को लेकर भाजपा के आरोपों पर 
राजनीतिक दलों के बीच अलग-
अलग मत रहे हैं।
   डेरा बल्लां पर भी नजर: 
पंजाब में रविदासिया समुदाय के 
बीच जालंधर स्थित डेरा सचखंड 
बल्लां का विशेष प्रभाव माना जाता 
है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में 
पंजाब दौरे के दौरान डेरा सचखंड 
बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास 
से मुलाकात भी की थी। भाजपा के 
मौजूदा अभियान को इसी व्यापक 
सामाजिक संपर्क रणनीति का हिस्सा 
माना जा रहा है।

समर न्यूज | चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक 
अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के 

सरकारी स्कूलों की 
स्थिति को लेकर 
भारतीय जनता 
पार्टी पर निशाना 
साधते हुए उसे 
पंजाब और गुजरात 
के 1,000-1,000 

सरकारी स्कूलों का संयुक्त निरीक्षण 
करने की चुनौती दी है। 
   केजरीवाल ने कहा कि दोनों राज्यों 
के स्कूलों की सूची तैयार कर वहां 
की स्थिति का मौके पर आकलन 
किया जाए और जनता के सामने 
वास्तविक तस्वीर रखी जाए। उनका 
यह बयान पंजाब के सरकारी स्कूलों 
को लेकर चल रही राजनीतिक 
बहस के बीच आया है। केजरीवाल 
ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब 

के स्कूलों की पुरानी तस्वीर या 
वीडियो दिखाकर राज्य की मौजूदा 
शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने 
का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा 
किया कि जिस स्कूल का वीडियो 
प्रसारित किया जा रहा है, वह वर्ष 

2018 का है और उस समय पंजाब 
में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने 
कहा कि मौजूदा सरकार ने सरकारी 
स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और 
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 
काम किया है।

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 2027 के 
विधानसभा चुनाव से पहले योगी 
सरकार युवाओं को रोजगार और 
स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी कर 
रही है। 
  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 
अध्यक्षता में मंगलवार को होने 
वाली कैबिनेट बैठक में सरदार 
वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं 
औद्योगिक विकास योजना समेत 
19 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा 
प्रस्तावित है। योजना का उद्देश्य 
युवाओं को रोजगार के साथ 
स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध 
कराना है।
  प्रस्तावित योजना के जरिए 
सरकार प्रदेश के युवा वर्ग को 
आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने और 
रोजगार के नए अवसर तैयार करने 
पर जोर दे रही है। सरकार और 

भाजपा की ओर से युवाओं तक 
पहुंच बढ़ाने के लिए पहले से ‘युवा 
संवाद’ जैसे कार्यक्रम चलाए जा 
रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं 
से 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 
नए मतदाताओं से लगातार संपर्क 
रखने को भी कहा था।
  कैबिनेट के एजेंडे में करीब 400 
करोड़ रुपये की लागत से नई 

इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव 
भी शामिल है। इन बसों को प्रदेश 
के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 
शामिल किया जाएगा।  
   सरकार का उद्देश्य परिवहन 
व्यवस्था को आधुनिक बनाने 
के साथ पर्यावरण के अनुकूल 
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा 
देना है। हालांकि, उपलब्ध 

आधिकारिक जानकारी में इस 
प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी की पुष्टि 
कैबिनेट बैठक के निर्णय के बाद 
ही होगी। इसके अलावा जन सेवा 
केंद्रों के संचालन के लिए ‘जन 
सेवा केंद्र 4.0’ की नई व्यवस्था 

और नियमावली का प्रस्ताव भी 
बैठक में रखा जाना है। इसका 
उद्देश्य आय, जाति और निवास 
जैसे प्रमाणपत्रों सहित नागरिक 
सेवाओं की उपलब्धता को अधिक 
सुगम बनाना है।

अमृतसर में नशा तस्करी नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा 
10.80 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी, एक आरोपी िगरफ्तार

पंजाब में 500 ग्रामीण खेल मैदानों का उद्घाटन 
सीएम भगवंत मान ने विपक्ष पर साधा निशाना

पंजाब में दलित समुदाय तक पहुंच बढ़ा रही भाजपा

पंजाब के स्कूलों पर घमासान, केजरीवाल की 
भाजपा को 1,000 स्कूलों के निरीक्षण की चुनौती

यूपी में युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी

अमृतसर में ई-रिक्शा चालक की 
हत्या, डंडों और सुए से किया हमला

योगी  कैबिनेट में 19 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा; 400 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक बस खरीद और नई रोजगार योजना एजेंडे में

बोले- इस साल 3,100 मैदान विकसित करने का लक्ष्य, खेलों युवाओं को नशे से दूर रखने में सहायक
बोले: पंजाब और गुजरात के सरकारी स्कूलों का संयुक्त पड़ताल कर लें

उत्तराखंड : ‘सशक्त बहना उत्सव’ 
से महिलाओं को रोजगार के अवसर

त्योहारों से पहले राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था की 
समीक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के निर्देश

रक्षाबंधन पर ओम बिरला के कार्यक्रम की तैयारी तेज
महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रूप से रहने की उम्मीद

एजेंसी | देहरादून

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह 
धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री ‘सशक्त 
बहना उत्सव योजना’ के तहत स्वयं 
सहायता समूहों की ओर से लगाए गए 
स्टॉलों का शुभारंभ किया। उन्होंने 
स्टॉलों का निरीक्षण कर महिलाओं 
के उत्पादों की जानकारी ली और 
उनके हुनर व मेहनत की सराहना की। 
मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों 
की महिलाओं द्वारा तैयार राखियां भी 
खरीदीं। धामी ने कहा कि ‘सशक्त 
बहना उत्सव’ के माध्यम से बड़ी 
संख्या में महिलाओं को आजीविका 

और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। 
पिछले वर्ष भी इस पहल से महिलाओं 
को लाभ मिला था। सरकार का जोर 
स्वयं सहायता समूहों को बाजार 
उपलब्ध कराने और उनके स्थानीय 
उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर है।

गुजरात से तुलना की चुनौती
केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में 

आम आदमी पार्टी की सरकार को करीब साढ़े चार साल हुए हैं। उन्होंने भाजपा से गुजरात 
के 1,000 सरकारी स्कूलों की सूची देने को कहा और दावा किया कि पंजाब की ओर से 
भी इतने ही स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों राज्यों में संयुक्त निरीक्षण के 
दौरान भवन, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल सुविधाओं और शिक्षण व्यवस्था 
की तुलना करने की बात कही गई है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यदि पंजाब के किसी 
स्कूल में कमी मिलती है तो सरकार उसे दूर करने के लिए तैयार है। उन्होंने राजनीतिक 
आरोप-प्रत्यारोप के बजाय वास्तविक स्थिति के आधार पर चर्चा करने की अपील की। उनके 
अनुसार, शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए।

पुराने वीडियो पर विवाद
पंजाब के स्कूलों को लेकर विवाद पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर सामने आए 

वीडियो के बाद तेज हुआ है। विपक्ष और भाजपा से जुड़े लोगों ने कुछ स्कूलों की खराब स्थिति 
को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी का कहना 
है कि इनमें से कुछ सामग्री पुरानी है और मौजूदा स्थिति को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं 
करती। इसी बीच पंजाब सरकार के स्कूलों में राजनीतिक नेताओं के दौरों को लेकर भी 
विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।

मुख्यमंत्री का विपक्ष पर हमला
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया 

कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपसी खींचतान में उलझे हैं, जबकि अकाली दल भाजपा के 
साथ गठबंधन की संभावनाओं का इंतजार कर रहा है। मान ने कहा कि विपक्षी नेताओं का 
मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है, जबकि उनकी सरकार भ्रष्टाचार, नशे 
और बेरोजगारी के खिलाफ काम कर रही है। सरकार ग्रामीण खेल मैदानों को ‘युद्ध नशे 
के विरुद्ध’ अभियान से भी जोड़ रही है। उसका तर्क है कि खेल युवाओं में अनुशासन और 
स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं तथा उन्हें नशे से दूर रखने में मदद कर सकते हैं।

भाजपा कार्यकर्ता घर-घर 
पहुंचकर दे रहे निमंत्रण, बड़ी 
संख्या में महिलाओं के शामिल 
होने की उम्मीद

एजेंसी | कोटा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 
के रक्षाबंधन कार्यक्रम को लेकर 
तैयारियां तेज हो गई हैं। कोटा में 
भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर 
महिलाओं और अन्य लोगों को 
कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण 
दे रहे हैं। 
   कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर 
पर कार्यकर्ताओं ने संपर्क अभियान 
शुरू किया है। बिरला कोटा-बूंदी 
लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं और 
क्षेत्र में उनके सामाजिक कार्यक्रमों के 
जरिए लोगों से नियमित संवाद की 
गतिविधियां होती रही हैं। कार्यक्रम 
की तैयारियों में भाजपा कार्यकर्ताओं 
की टीमें अलग-अलग इलाकों में 
पहुंचकर लोगों को आमंत्रित कर 

रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर 
आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 
महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रूप 
से रहने की उम्मीद है।  कार्यकर्ताओं 
का कहना है कि इसका उद्देश्य 

त्योहार के माध्यम से सामाजिक 
जुड़ाव और भाई-बहन के रिश्ते 
की भावना को मजबूत करना है। 
प्रस्तावित कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं 
में काफी उत्साह है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा  
ने सुरक्षा और यातायात के  
लिए प्रभावी कार्ययोजना  
बनाने के दिए निर्देश

एजेंसी | जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल 
शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते 
हुए राज्य में कानून-व्यवस्था, 
सुरक्षा और यातायात तैयारियों की 
समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 
संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर 
पहले से प्रभावी कार्ययोजना तैयार 
करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 
कहा कि त्योहारों के दौरान आम 
लोगों की आवाजाही बढ़ती है, 
इसलिए पुलिस और प्रशासन के 
बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
  मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 
किसी विवाद या अप्रिय घटना की 
सूचना मिलते ही संबंधित पुलिस 
महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक 
तत्काल मौके पर पहुंचें और स्थिति 

को नियंत्रण में लें। उन्होंने आम 
लोगों और स्थानीय संगठनों को भी 
सुरक्षा व्यवस्था में सहभागी बनाने 
तथा प्रशासन के साथ समन्वय 
बढ़ाने पर जोर दिया।
   आने वाले दिनों में बारावफात, 
रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश 
चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार हैं। इनके 
मद्देनजर धार्मिक स्थलों, बाजारों 
और भीड़भाड़ वाले इलाकों में 

अतिरिक्त सतर्कता बरतने तथा 
यातायात प्रबंधन को मजबूत करने 
पर जोर दिया गया है।
   सरकार का जोर शांतिपूर्ण 
माहौल बनाए रखने के साथ किसी 
भी अफवाह या विवाद को समय 
रहते रोकने पर है। अधिकारियों से 
स्थानीय स्तर पर लगातार निगरानी 
और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित 
करने को कहा गया है।

हथियार और नशे का गठजोड़
मामले में लोपोके थाने में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा शस्त्र 

अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हेरोइन के साथ हथियार की बरामदगी ने 
जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी को नशीले पदार्थ और 
हथियार किस माध्यम से मिले और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

अन्य आरोपियों की तलाश
पुलिस अब नामजद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूछताछ 

में सामने आने वाली जानकारी के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी 
जांची जाएगी। अधिकारियों का जोर नशे की खेप के स्रोत और आगे की आपूर्ति कड़ियों 
तक पहुंचने पर है। अमृतसर में नशे और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई 
लगातार जारी है। हाल के अभियानों में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में बड़ी मात्रा में 
हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं। एक हालिया कार्रवाई में तीन नेटवर्क से जुड़े नौ 
आरोपियों की गिरफ्तारी और 8.536 किलो हेरोइन तथा आठ पिस्तौल की बरामदगी की 
जानकारी सामने आई थी।

पशुपालन और मत्स्य 
पालन भी विकल्प

यादव ने किसानों को एक ही फसल 
पर निर्भर रहने के बजाय बहुफसली 
खेती के साथ पशुपालन, बकरी पालन, 
मुर्गी पालन और मत्स्य पालन अपनाने 
की सलाह दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश 
में मत्स्य बीज उत्पादन के लिए तीन 
हैचरियां शुरू की गई हैं। सरकार 
कृषि, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित 
उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी जोर  
दे रही है।

सिंचाई और तकनीक  
पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं 
का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में 
है। उनका लक्ष्य अधिक से अधिक खेतों 
तक पानी पहुंचाना है। संवाद कार्यक्रमों 
में कृषि विद्यार्थी, वैज्ञानिक, किसान, 
स्टार्टअप प्रतिनिधि और युवा उद्यमी 
शामिल होंगे, ताकि जरूरतों के अनुसार 
नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा सके।

समर न्यूज | पठानकोट

पठानकोट में अपनी मांगों को लेकर एक 
बुजुर्ग करीब 200 फीट ऊंचे बिजली के 
पोल पर चढ़ गया। उसने कहा कि जब 
तक उसकी मांगों का समाधान नहीं किया 
जाता, वह नीचे नहीं उतरेगा। बुजुर्ग का 
आरोप है कि प्रशासन और संबंधित 
अधिकारियों की ओर से उसे कई बार 
आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक 
ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 
उसने विरोध का यह तरीका अपनाया।
   बुजुर्ग के पोल पर चढ़ने की सूचना 
मिलते ही प्रशासन और पुलिस की 
टीम मौके पर पहुंची। उसे नीचे 
उतारने के लिए समझाने का प्रयास 
किया गया। आसपास लोगों की भीड़ 
भी जमा हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से 
बिजली आपूर्ति बंद करने और बचाव 
के अन्य इंतजामों पर भी विचार किया 
गया। बुजुर्ग का कहना है कि वह 
अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से 
अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है।

मांगें पूरी कराने के लिए 
200 फीट ऊंचे बिजली 

पोल पर चढ़ा बुजुर्ग

राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन बोले- श्री रविदास के विचारों ने सनातन परंपराओं की रक्षा की

पुलिस और औद्योगिक विकास पर भी नजर
प्रस्तावित फैसलों में पुलिस विभाग की जिला इकाइयों के लिए नए 
वाहनों की खरीद, पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव, औद्योगिक निवेश 
और रोजगार प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। सुल्तानपुर में 
विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर तथा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे से 
संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार होना है।

रोजगार के साथ निवेश पर जोर
सरकार की व्यापक रणनीति में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार 
के अवसर बढ़ाने के साथ राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करना 
शामिल है। हालांकि, मंगलवार की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों को 
मंजूरी मिलने के बाद ही उनके प्रावधान और वित्तीय असर स्पष्ट होंगे। 
राज्य सरकार की ओर से अंतिम कैबिनेट निर्णय जारी होने के बाद इन 
योजनाओं की वास्तविक रूपरेखा सामने आएगी।

सामाजिक सरोकार पर जोर
बिरला की सार्वजनिक गतिविधियों में सामाजिक सेवा और जनसंपर्क से 
जुड़े कार्यक्रमों को प्रमुखता मिलती रही है। उनके आधिकारिक कार्यक्रम 
विवरण में भी सेवा, समर्पण और सद्भाव को प्रमुख सामाजिक सरोकारों 
के रूप में रेखांकित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में अधिक 
से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अभियान 
तेज किया है। स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं, आमंत्रण और आयोजन 
से जुड़े कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सीएम धामी ने स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का शुभारंभ किया

स्थानीय उत्पादों को बाजार
उत्सव में महिलाओं द्वारा तैयार राखियों के साथ 
अन्य स्थानीय उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध 
हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को 
उत्पादन से जोड़ने के साथ उनके सामान को 
सीधे बाजार तक पहुंचाना है। हाल में राज्य 
सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के 
लिए देहरादून में राज्य स्तरीय विपणन केंद्र 
बनाने की भी घोषणा की है।
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पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में 3,421 किमी का नेटवर्क, 841 किमी अब भी निर्माणाधीन, 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य

पंजाब में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती: लुधियाना-बठिंडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर असर

शोध भी दे रहे हैं चेतावनी

भारतमाला की रफ्तार पर जमीन और मंजूरियों का ब्रेक

अकाली दल की नई सोशल इंजीनियरिंग 
अल्पसंख्यक समुदायों को संगठन में जगह

‘रील्स’: बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता पर असर2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 15 ईसाई और 19 मुस्लिम बनाए हलका प्रमुख

विशेषज्ञों ने चेताया- लगातार स्क्रीन देखने से बातचीत, खेल और किताबों के लिए घट रहा समय

अर्शदीप सिंह समर | चंडीगढ़ 
समर न्यूज 

देश में तेज और बेहतर सड़क 
संपर्क का बड़ा नेटवर्क तैयार 
करने के उद्देश्य से शुरू की गई 
भारतमाला परियोजना का पहला 
चरण अब भी कई अड़चनों से 
जूझ रहा है। पंजाब, हरियाणा, 
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल 
प्रदेश से गुजरने वाले इस नेटवर्क 
में कुछ महत्वपूर्ण हिस्से तैयार हो 
चुके हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण, 
पर्यावरणीय मंजूरियों, उपयोगिता 
सेवाओं को स्थानांतरित करने, 
अतिक्रमण हटाने, किसानों के 
विरोध और ठेकेदारों के प्रदर्शन 
जैसी समस्याओं के कारण 
कई परियोजनाएं तय समय से 
पीछे चल रही हैं। केंद्र ने अब 
भारतमाला परियोजना के पहले 
चरण को 2028-29 तक पूरा 
करने का लक्ष्य रखा है।
   भारत सरकार ने 2017 में 
भारतमाला परियोजना के पहले 
चरण को 34,800 किलोमीटर 
लंबाई के लिए 5.35 लाख करोड़ 
रुपये के अनुमानित खर्च के साथ 
मंजूरी दी थी। जुलाई 2026 में 
संसद में दी गई जानकारी के 
अनुसार मई 2026 तक देश 
में 26,425 किलोमीटर लंबाई 
की परियोजनाएं आवंटित हो 
चुकी थीं और इनमें से 22,709 
किलोमीटर का निर्माण पूरा हो 
गया था। यानी 3,716 किलोमीटर 
अभी निर्माणाधीन था। परियोजना 
पर 30 जून 2026 तक 
5,63,779 करोड़ रुपये खर्च 
किए जा चुके थे। नवंबर 2023 
से भारतमाला के पहले चरण में 
नई परियोजनाओं को मंजूरी देना 
बंद है और अब पहले से स्वीकृत 
कामों को पूरा करने पर जोर है।
   पंजाब, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 

भारतमाला के तहत कुल 3,421 
किलोमीटर का नेटवर्क निर्धारित 
है। इनमें 3,029 किलोमीटर की 
परियोजनाएं आवंटित हो चुकी 
हैं। मई 2026 तक 2,188 
किलोमीटर का निर्माण पूरा हुआ 
था, जबकि 841 किलोमीटर 
हिस्सा निर्माणाधीन था। इन 
आंकड़ों से साफ है कि चारों 
राज्यों में प्रगति एक जैसी नहीं 
है। हरियाणा में निर्माण की स्थिति 
अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि 
पंजाब में बड़ी लंबाई अभी भी 
निर्माणाधीन है।
   हरियाणा में भारतमाला के 
लिए 1,058 किलोमीटर की 
परियोजनाएं आवंटित हुई हैं। इनमें 
1,011 किलोमीटर का काम पूरा 
हो चुका था और 47 किलोमीटर 
निर्माणाधीन था। हिमाचल प्रदेश 
में 167 किलोमीटर की पूरी 
स्वीकृत लंबाई आवंटित है, 
जिसमें 117 किलोमीटर बन चुका 
है और 50 किलोमीटर पर काम 
चल रहा है। जम्मू-कश्मीर में कुल 
चिन्हित लंबाई 433 किलोमीटर 
है, लेकिन 251 किलोमीटर की 
परियोजनाएं ही आवंटित हुई हैं। 
इनमें 179 किलोमीटर पूरा हो 
चुका है और 72 किलोमीटर 
निर्माणाधीन है।
   पंजाब की तस्वीर सबसे 
अलग है। यहां भारतमाला के 
तहत 1,764 किलोमीटर की कुल 
लंबाई निर्धारित है, जिसमें 1,553 
किलोमीटर की परियोजनाएं 
आवंटित हो चुकी हैं। मई 
2026 तक 881 किलोमीटर का 
निर्माण पूरा हुआ था और 672 
किलोमीटर अभी निर्माणाधीन था। 
यानी पंजाब में आवंटित लंबाई 
का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा ही 
पूरा हो पाया है। इससे राज्य में कई 
महत्वपूर्ण आर्थिक और धार्मिक 
संपर्क परियोजनाओं के समय पर 
पूरा होने की चुनौती बनी हुई है।

समर न्यूज | चंडीगढ़

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव 
से पहले शिरोमणि अकाली दल 
(शिअद) ने संगठन के स्तर पर नई 
सामाजिक रणनीति अपनाई है। पार्टी 
अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य 
के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ईसाई 
और मुस्लिम समुदायों से जुड़े नेताओं 
को हलका प्रमुख नियुक्त किया है। पार्टी 
ने फिलहाल 15 ईसाई और 19 मुस्लिम 
नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है। शिअद 
का कहना है कि दोनों अल्पसंख्यक 
समुदायों ने पंजाब के सामाजिक विकास 
में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और 
संगठन में उन्हें प्रतिनिधित्व देना पार्टी की 
समावेशी सोच का हिस्सा है। आने वाले 
दिनों में ऐसे और नियुक्तियां किए जाने 
की संभावना है।
   यह कदम ऐसे समय उठाया गया 
है जब शिअद को अपने परंपरागत 
राजनीतिक आधार को मजबूत करने के 
साथ-साथ पार्टी से अलग हुए गुटों की 
चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा 
है। गियानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाला 
शिअद (पुनर संगठित) और खडूर 
साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह से 
जुड़ा अकाली दल वारिस पंजाब दे सिख 
मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने 
की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शिअद का 
प्रयास केवल संगठन का विस्तार करना 
नहीं, बल्कि अलग-अलग सामाजिक 
समूहों तक राजनीतिक पहुंच बढ़ाना भी 
माना जा रहा है। शिअद लंबे समय से 
पंजाब की सिख राजनीति और ग्रामीण 
सिख मतदाताओं के बीच मजबूत 
आधार वाला दल रहा है। हालांकि 
पिछले कुछ वर्षों में पार्टी को राजनीतिक 
और संगठनात्मक स्तर पर कई झटकों 
का सामना करना पड़ा। 2024 के 
लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन 

कमजोर रहा और 2025 के विधानसभा 
उपचुनाव में भी उसे अपेक्षित सफलता 
नहीं मिली। इसके साथ ही अकाली 
राजनीति में अलग-अलग गुट सक्रिय 
हुए हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व अब अपने 
संगठन को व्यापक सामाजिक आधार 
देने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। 
ईसाई और मुस्लिम नेताओं को हलका 
स्तर पर जिम्मेदारी देने का निर्णय इसी 
रणनीति का हिस्सा है। पंजाब में दोनों 
समुदायों की आबादी राज्य के सभी 
हिस्सों में समान रूप से नहीं है, लेकिन 
कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका चुनावी 
प्रभाव महत्वपूर्ण है। खासकर सीमावर्ती 
जिलों और दोआबा-माझा क्षेत्र के कुछ 
हिस्सों में अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी 
समीकरण प्रभावित कर सकते हैं।
{केवल नियुक्तियां नहीं, संगठन 
विस्तार: शिअद के महासचिव 
दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि 
ईसाई और मुस्लिम समुदायों के 
लिए अलग संगठनात्मक समितियां 
भी बनाई जाएंगी। इसका मतलब 
है कि पार्टी केवल चुनाव के समय 
इन समुदायों तक पहुंच बनाने के 
बजाय उनके बीच स्थायी संगठन 
खड़ा करना चाहती है। हलका प्रमुखों 
की भूमिका विधानसभा क्षेत्र में पार्टी 
की गतिविधियों को संचालित करने, 
कार्यकर्ताओं को जोड़ने, स्थानीय मुद्दों 
को नेतृत्व तक पहुंचाने और चुनावी 
तैयारी को गति देने में महत्वपूर्ण होती 
है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदायों के 

नेताओं को यह जिम्मेदारी देना पार्टी के 
संगठनात्मक ढांचे में उनकी भूमिका 
बढ़ाने का संकेत है। यह रणनीति उस 
समय सामने आई है जब पंजाब की 
राजनीति में सभी प्रमुख दल सामाजिक 
समूहों के बीच अपना आधार मजबूत 
करने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी 
सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक पहुंच 
बढ़ाने वाले कार्यक्रमों पर जोर दे रही 
है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी 
संगठनात्मक नियुक्तियों के जरिए 
विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने 
की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में 
शिअद का अल्पसंख्यक समुदायों पर 
ध्यान देना चुनावी प्रतिस्पर्धा को और 
दिलचस्प बना सकता है।
{गुटबाजी भी बड़ी चुनौती: शिअद के 
लिए सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत 
केवल चुनावी विस्तार तक सीमित नहीं 
है। पार्टी के भीतर और बाहर अकाली 
राजनीति के अलग-अलग केंद्र बनने 
से नेतृत्व के सामने अपने परंपरागत 
संगठन को एकजुट रखने की चुनौती 
भी है। पूर्व अकाली नेताओं और 
धार्मिक क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रभावशाली 
चेहरों ने अलग मंच बनाए हैं। शिअद 
(पुनर संगठित) की गतिविधियां और 
अमृतपाल सिंह से जुड़े राजनीतिक 
प्रयास पार्टी के लिए खास तौर पर 
चुनौती माने जा रहे हैं। अगस्त में संत 
हरचंद सिंह लोंगोवाल की बरसी के 
मौके पर शिअद और उसके अलग 
हुए गुट ने अलग-अलग कार्यक्रम 

किए। इससे अकाली राजनीति में जारी 
विभाजन एक बार फिर सामने आया। 
शिअद नेतृत्व के सामने इसलिए दो 
मोर्चे हैं। पहला, पार्टी के परंपरागत 
सिख मतदाताओं को अपने साथ बनाए 
रखना और दूसरा, उन सामाजिक 
समूहों में पकड़ बढ़ाना जहां उसका 
संगठन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। 
ईसाई और मुस्लिम हलका प्रमुखों की 
नियुक्ति इसी दोहरी रणनीति का हिस्सा 
मानी जा रही है।
{पंथक राजनीति के बीच संतुलन...
शिरोमणि अकाली दल की राजनीति 
में पंथक मुद्दों का महत्व हमेशा रहा 
है। 2015 के बेअदबी और पुलिस 
गोलीबारी की घटनाओं को लेकर पार्टी 
अभी भी राजनीतिक आलोचना का 
सामना कर रही है। सुखबीर बादल 
जुलाई में इन मामलों की जांच कर रहे 
विशेष जांच दल के समक्ष भी पेश हुए 
थे। ऐसे मुद्दों ने पार्टी के लिए अपने 
पारंपरिक मतदाताओं के बीच भरोसा 
कायम करना चुनौतीपूर्ण बनाया है। 
दूसरी ओर, अकाली राजनीति से जुड़े 
नए गुट पंथक मुद्दों और सिख बंदियों 
जैसे विषयों को जोर-शोर से उठा रहे 
हैं। इससे शिअद के लिए यह जरूरी 
हो गया है कि वह अपने पारंपरिक 
आधार को बनाए रखते हुए व्यापक 
सामाजिक गठजोड़ तैयार करे ताकि 
वह 2027 के विधानसभा चुनाव के 
लिए संगठन को निचले स्तर तक 
मजबूत करा सके।

एजेंसी | नई दिल्ली

छोटे बच्चों को मोबाइल फोन पर 
लगातार वीडियो, ‘रील्स’ और 
‘शॉर्ट्स’ दिखाना उनके भाषा विकास 
के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 
विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या 
केवल स्क्रीन देखने की अवधि नहीं, 
बल्कि उसके कारण बच्चे और माता-
पिता के बीच होने वाली बातचीत, 
कहानी-किताब, खेल और आमने-
सामने संवाद का कम होना है। 
    ऐसे माहौल में कुछ बच्चों में बोलने 
और भाषा समझने की क्षमता अपेक्षाकृत 
धीमी विकसित हो सकती है। बाल रोग 
विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों 
में बोलने में देरी की शिकायत लेकर 
छोटे बच्चों को चिकित्सकों के पास 
लाने वाले अभिभावकों की संख्या बढ़ी 
है। ऐसे मामलों में बच्चे की सुनने की 
क्षमता, तंत्रिका तंत्र और दूसरे विकास 
संबंधी पहलुओं की जांच सामान्य होने 
के बावजूद उसके दैनिक जीवन में 
अत्यधिक स्क्रीन इस्तेमाल और सीमित 
पारिवारिक संवाद सामने आ सकता है। 
   हालांकि, विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट 
करते हैं कि बोलने में देरी का कारण 
केवल स्क्रीन नहीं होता। सुनने की 
समस्या, विकास संबंधी स्थितियां, 
नींद, पारिवारिक वातावरण और बच्चे 
को मिलने वाला संवाद भी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों के 
मुताबिक ‘रील्स’ और ‘शॉर्ट्स’ जैसे 
वीडियो बहुत कम समय में लगातार 
बदलते दृश्य और आवाजें प्रस्तुत 
करते हैं। इससे बच्चे को एक के बाद 
एक नया उत्तेजक कंटेंट मिलता रहता 
है। इसके विपरीत किताब सुनना, 
खिलौनों से खेलना, बातचीत करना 
या किसी गतिविधि को पूरा करना 
अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है। 
   इसलिए यदि बच्चा लगातार तेज 
गति वाले वीडियो देखने का अभ्यस्त 
हो जाए तो अन्य गतिविधियां उसे कम 
आकर्षक लग सकती हैं।

पंजाब में भारतमाला से जुड़े कई 
प्रोजेक्टों में भूमि उपलब्धता लंबे 
समय से प्रमुख बाधा रही है। 
इसका असर लुधियाना-बठिंडा 
एक्सप्रेसवे और दिल्ली-
अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे जैसे 
महत्वपूर्ण गलियारों पर भी पड़ा 
है। लुधियाना-बठिंडा परियोजना 
के दो पैकेजों का काम 2022 
में शुरू होना था और अगस्त 
2025 तक पूरा करने का लक्ष्य 
था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं 
होने के कारण काम अटक गया। 
बाद में भूमि उपलब्ध होने के 
बाद परियोजना को फिर गति दी 
गई। लुधियाना-बठिंडा मार्ग करीब 
75.5 किलोमीटर लंबा है और इसे 
छह लेन में विकसित किया जा रहा 
है। परियोजना का उद्देश्य लुधियाना 
और बठिंडा के बीच आवागमन 
को तेज करने के साथ आर्थिक 
गलियारे की कनेक्टिविटी मजबूत 
करना है। जमीन की समस्या के 
कारण निर्माण शुरू होने में लंबी 
देरी हुई। यह उदाहरण बताता है 
कि परियोजना की मंजूरी और ठेका 
होने के बाद भी यदि जमीन समय 
पर उपलब्ध नहीं होती तो निर्माण 
की पूरी समयसीमा प्रभावित हो 
जाती है। दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा 
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी देरी 
की बड़ी मिसाल है। करीब 670 
किलोमीटर लंबा यह मार्ग दिल्ली, 
पंजाब और जम्मू-कश्मीर को 

बेहतर संपर्क देने के साथ अमृतसर 
और कटरा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक 
एवं पर्यटन केंद्रों को जोड़ने के लिए 
बनाया जा रहा है। परियोजना की 
समयसीमा कई बार प्रभावित हुई 
है। पंजाब में इसके तीन महत्वपूर्ण 
पैकेजों के ठेके भी समाप्त किए 
जा चुके हैं और ठेकेदार के साथ 
समझौते की प्रक्रिया पूरी की गई है। 
संबंधित पैकेजों का संयुक्त मूल्य 
3,000 करोड़ रुपये से अधिक 
बताया गया है।
{हरियाणा में किसान विरोध 
और अन्य अड़चनें: हरियाणा में 
कुल आवंटित 1,058 किलोमीटर 
में से 1,011 किलोमीटर का 
काम पूरा होना इस राज्य की 
अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति दिखाता 
है। इसके बावजूद कुछ महत्वपूर्ण 
परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। 
हालिया सरकारी और परियोजना 
स्तर की जानकारी में भूमि, किसानों 
के विरोध, पेड़ काटने पर प्रतिबंध, 
बारिश, खनन पर रोक और अन्य 
स्थानीय मुद्दों को देरी के कारणों 
में शामिल किया गया है। कुछ 
परियोजनाओं में रेलवे की मंजूरी 
और अतिरिक्त संरचनाओं की मांग 
भी समयसीमा बढ़ने का कारण 
बनी। करनाल का पूर्वी बाईपास 
इसका एक उदाहरण है। यह 
भारतमाला के तहत विकसित किया 
जा रहा है और इसका उद्देश्य शहर 
के भीतर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 
पर यातायात का दबाव कम 
करना है। परियोजना को अगस्त 
2025 तक पूरा करने का लक्ष्य 
था, लेकिन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन 
प्लान के तहत लगी पाबंदियों और 
किसानों के आंदोलन के कारण 
काम प्रभावित हुआ। जून 2026 
तक लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा 
हो चुका था और शेष काम सितंबर 
2026 तक पूरा करने की उम्मीद 

जताई गई थी। इस परियोजना में 
किसानों ने बाईपास के दोनों ओर 
संपर्क मार्ग नहीं बनाए जाने का 
मुद्दा उठाया था। फरवरी 2026 में 
विरोध के दौरान निर्माण कार्य भी 
रोका गया। इससे यह स्पष्ट होता 
है कि मुख्य राजमार्ग का निर्माण 
पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है; उससे 
जुड़े स्थानीय संपर्क मार्ग, प्रवेश 
और निकास की व्यवस्था भी 
समय पर करनी पड़ती है।
{पहाड़ी राज्यों में अलग तरह की 
मुश्किल: हिमाचल प्रदेश और 
जम्मू-कश्मीर में परियोजनाओं की 
प्रकृति मैदानी राज्यों से अलग है। 
यहां पहाड़ी भूभाग, सुरंगों, पुलों, 
ढलानों और कठिन मौसम के 
कारण निर्माण की जटिलता अधिक 
होती है। मई 2026 तक हिमाचल 
में आवंटित 167 किलोमीटर में 
117 किलोमीटर और जम्मू-
कश्मीर में आवंटित 251 
किलोमीटर में 179 किलोमीटर का 
काम पूरा हुआ था। दोनों राज्यों में 
क्रमशः 50 और 72 किलोमीटर 
निर्माणाधीन था। जम्मू-कश्मीर में 
सड़क परियोजनाओं का महत्व 
केवल यातायात तक सीमित 
नहीं है। बेहतर सड़क संपर्क 
पर्यटन, स्थानीय कारोबार और 
दूरदराज के इलाकों तक पहुंच 

के साथ रणनीतिक जरूरतों के 
लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्रों 
में परियोजना की लागत और 
समय पर मौसम तथा भौगोलिक 
परिस्थितियों का असर पड़ता है। 
सरकार ने भी भारी बारिश जैसी 
परिस्थितियों को राष्ट्रीय राजमार्ग 
परियोजनाओं में देरी के प्रमुख 
कारणों में शामिल किया है।
{देरी के पीछे कई कारण: केंद्र के 
अनुसार भारतमाला समेत राष्ट्रीय 
राजमार्ग परियोजनाओं में देरी 
का एक ही कारण नहीं है। भूमि 
अधिग्रहण सबसे प्रमुख समस्याओं 
में है। इसके अलावा वैधानिक और 
पर्यावरणीय मंजूरियां, बिजली-पानी 
तथा अन्य उपयोगिता सेवाओं को 
स्थानांतरित करना, अतिक्रमण 
हटाना, कानून-व्यवस्था की स्थिति, 
निर्माण सामग्री और खनिजों 
की उपलब्धता तथा ठेकेदार या 
रियायतग्राही का कमजोर प्रदर्शन 
भी काम की गति प्रभावित करते 
हैं। कोविड-19 महामारी और 
भारी बारिश जैसी परिस्थितियों 
को भी अप्रत्याशित कारणों में 
शामिल किया गया है। इन अड़चनों 
का असर केवल परियोजना की 
समयसीमा पर नहीं पड़ता। निर्माण 
अवधि बढ़ने से लागत बढ़ने की 
आशंका रहती है, जबकि अधूरे 

मार्गों के कारण लोगों को वैकल्पिक 
रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। 
कई जगह निर्माणाधीन सड़क 
के कारण यातायात प्रबंधन भी 
चुनौती बन जाता है। वहीं, जमीन 
अधिग्रहण से जुड़े विवाद लंबे 
समय तक बने रहने पर स्थानीय 
लोगों और परियोजना एजेंसियों 
के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो 
सकती है।
{सरकार ने अपनाए कई उपाय, 
2026 के लक्ष्य पर नजर: केंद्र 
ने देरी कम करने के लिए भूमि 
अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने 
के लिए ‘भूमि राशि’ पोर्टल का 
इस्तेमाल बढ़ाया है। पर्यावरण 
और वन संबंधी मंजूरियों को गति 
देने के लिए ‘परिवेश’ पोर्टल को 
भी बेहतर किया गया है। रेलवे से 
जुड़े ओवरब्रिज और अंडरब्रिज 
के सामान्य व्यवस्था रेखाचित्रों की 
मंजूरी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था 
लागू की गई है। इसके अलावा 
केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर 
पर समीक्षा बैठकें कर परियोजना-
विशेष की बाधाओं को दूर करने 
का प्रयास किया जा रहा है। सरकार 
के सामने अब दोहरी चुनौती है। 
एक ओर 2026 में पूरा होने वाले 
कई खंडों को संशोधित समयसीमा 
में पूरा करना है, दूसरी ओर 

भारतमाला के पहले चरण के शेष 
काम को 2028-29 तक खत्म 
करना है। चारों राज्यों में 841 
किलोमीटर निर्माणाधीन लंबाई को 
देखते हुए आने वाले दो-तीन वर्ष 
महत्वपूर्ण होंगे। खासकर पंजाब 
में 672 किलोमीटर का निर्माण 
बाकी होना बताता है कि यहां 
परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाना 
सबसे जरूरी है।
{अर्थव्यवस्था और संपर्क पर 
असर: भारतामाला के इन गलियारों 
का उद्देश्य केवल शहरों को जोड़ना 
नहीं है। परियोजना के तहत तेज 
सड़क संपर्क से माल ढुलाई का 
समय कम करने, औद्योगिक 
केंद्रों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और 
लॉजिस्टिक केंद्रों को जोड़ने तथा 
यात्रा समय घटाने की योजना 
है। पंजाब से जम्मू-कश्मीर और 
हिमाचल तक बेहतर सड़क 
नेटवर्क कृषि, उद्योग, पर्यटन और 
धार्मिक यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण 
है। इसलिए देरी का सीधा असर 
क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों पर पड़ 
सकता है।
{अब समय पर पूरा करना चुनौती: 
भारतामाला का बड़ा हिस्सा पूरा 
हो चुका है, लेकिन उत्तर भारत के 
इन चार राज्यों में परियोजनाओं की 
शेष लंबाई अब भी महत्वपूर्ण है। 
सरकार ने नई परियोजनाएं जोड़ने 
के बजाय पहले से मंजूर कामों 
को पूरा करने की नीति अपनाई 
है। ऐसे में आने वाले समय में 
जमीन, मंजूरियों और ठेकेदार 
संबंधी समस्याओं को समय रहते 
सुलझाना निर्णायक होगा। यदि 
2026 के संशोधित लक्ष्य और 
2028-29 की व्यापक समयसीमा 
के अनुसार काम आगे बढ़ता है तो 
यह नेटवर्क उत्तर भारत की सड़क 
और आर्थिक कनेक्टिविटी को बड़ा 
बदलाव दे सकता है।

बच्चों में मोबाइल स्क्रीन और भाषा 
विकास के बीच संबंध को लेकर 
हाल के शोधों में भी चिंता सामने 
आई है। 2024 में 31,125 दो 
और तीन वर्ष के बच्चों पर किए 
गए एक बड़े अध्ययन में पाया गया 
कि प्रतिदिन एक घंटे या उससे 
अधिक मोबाइल उपकरण इस्तेमाल 
करने वाले बच्चों में भाषा विकास 
के कमजोर स्तर और भाषा संबंधी 
कठिनाइयों की संभावना अधिक 
थी। दो घंटे या उससे अधिक 
स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले बच्चों 
में यह संबंध और मजबूत पाया 
गया। अध्ययन में यह भी संकेत 
मिला कि बच्चे को नियमित रूप 
से पढ़कर सुनाना भाषा समझने 
से जुड़ी कुछ कठिनाइयों के 
नकारात्मक प्रभाव को कम करने 
में मदद कर सकता है। एक अन्य 
अध्ययन में 12 से 36 महीने 
के बच्चों और उनके माता-पिता 
के बीच बातचीत का विश्लेषण 
किया गया। इसमें यह देखा गया 
कि स्क्रीन का इस्तेमाल उस समय 
को प्रभावित कर सकता है, जो 
माता-पिता और बच्चे के बीच 
बातचीत के लिए उपलब्ध रहता 
है। शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने 
के लिए बच्चे का शब्द सुनना, 
अपनी आवाज निकालना और 
बातचीत में बारी-बारी से हिस्सा 
लेना बेहद महत्वपूर्ण है। 2026 
में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन ने 
भी स्क्रीन इस्तेमाल, उसकी सामग्री 
और अभिभावक के साथ मिलकर 
स्क्रीन देखने जैसे कारकों को बच्चों 
के भाषा तथा कार्यकारी कौशल 
के विकास के संदर्भ में देखा है। 
शोधकर्ताओं ने माना कि स्क्रीन 
और विकास के संबंध को समझने 
में केवल कुल समय ही नहीं, 
बल्कि कंटेंट और बच्चे के साथ 

वयस्क की भागीदारी जैसे संदर्भ 
भी महत्वपूर्ण हैं।
{विश्व स्वास्थ्य संगठन की 
सलाह: विश्व स्वास्थ्य संगठन 
के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक 
वर्ष के बच्चों के लिए मनोरंजन के 
रूप में स्क्रीन टाइम की सिफारिश 
नहीं की गई है। दो वर्ष की उम्र 
में स्क्रीन आधारित निष्क्रिय 
गतिविधि को एक घंटे से अधिक 
नहीं रखने और इससे कम रखना 
बेहतर बताया गया है। तीन से 
चार वर्ष के बच्चों के लिए भी 
स्क्रीन टाइम एक घंटे तक सीमित 
रखने की सलाह है। संगठन ने 
स्क्रीन के स्थान पर सक्रिय खेल 
और अभिभावक के साथ पढ़ने, 
कहानी सुनाने और बातचीत जैसी 
गतिविधियों को महत्वपूर्ण बताया 
है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
अनुसार शुरुआती बचपन शारीरिक 
और संज्ञानात्मक विकास की तेज 
अवधि है। इस दौरान परिवार की 
दिनचर्या और बच्चे की आदतें 
बनती हैं। इसलिए लंबे समय तक 
बैठे रहकर स्क्रीन देखने की जगह 
सक्रिय खेल, पर्याप्त नींद और 
अभिभावक के साथ संवाद को 
प्राथमिकता देना जरूरी है।
{भोजन और बेडरूम में स्क्रीन 

से दूरी: विशेषज्ञ अभिभावकों 
को भोजन के दौरान मोबाइल या 
टैबलेट देने से बचने की सलाह 
देते हैं। बच्चे को खाना खिलाने के 
लिए लगातार वीडियो चलाने की 
आदत बनने पर भोजन के साथ 
स्क्रीन का संबंध मजबूत हो सकता 
है। इससे बच्चा बिना वीडियो के 
खाना खाने में आनाकानी कर 
सकता है। इसी तरह शयनकक्ष को 
स्क्रीन-मुक्त रखना उपयोगी है। 
सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल 
घटाने से बच्चे की नींद की 
दिनचर्या बेहतर रखने में मदद मिल 
सकती है।
{बातचीत ही भाषा सीखने 
का आधार: छोटे बच्चे केवल 
शब्द सुनकर नहीं, बल्कि उन्हें 
वास्तविक परिस्थितियों में इस्तेमाल 
होते देखकर भाषा सीखते हैं। 
इसलिए माता-पिता बच्चे से 
दिनभर की सामान्य गतिविधियों 
के दौरान बात करें। कपड़े पहनाते 
समय रंग और चीजों के नाम 
बताना, खाना बनाते समय सामग्री 
के बारे में बताना, बाहर जाते 
समय आसपास की चीजों पर 
बात करना और बच्चे के सवालों 
का जवाब देना भाषा सीखने के 
अवसर बढ़ा सकता है।

अर्शदीप सिंह समर  
ग्रुप एडिटर, समर एक्सप्रेस
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समर न्यूज | हिसार

शहर में मंगलवार सुबह दो बाइकों 
पर सवार पांच युवकों ने अलग-
अलग स्थानों पर फायरिंग कर 
सनसनी फैला दी। बदमाशों ने 
पहले एक कारोबारी के घर के बाहर 
गोलियां चलाईं, इसके बाद प्रॉपर्टी 
डीलर के कार्यालय को निशाना 
बनाया और फिर नई सब्जी मंडी के 
पास हवाई फायरिंग की। राहत की 
बात रही कि तीनों घटनाओं में किसी 
के घायल होने की सूचना नहीं है। 
लगातार हुई फायरिंग से इलाके में 
दहशत का माहौल बन गया।
   सुबह करीब 9:30 बजे पांच 
युवक दो बाइकों पर सवार होकर 
टीबा दानाशेर पहुंचे। यहां गली नंबर 
सात में कारोबारी अरुण के घर के 
बाहर पहुंचकर आरोपियों ने फायरिंग 
शुरू कर दी। 

हिसार में बाइक सवार 
पांच युवकों ने तीन 
जगह की फायरिंग

सुंदर कुंडू | पलवल
समर न्यूज 

पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल 
ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 
अपराध और अपराधियों के खिलाफ 
कार्रवाई तेज करने तथा आमजन की 
शिकायतों का समयबद्ध समाधान 
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए 
हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस 
कार्यप्रणाली में किसी भी स्तर पर 
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
   अपराधियों से सख्ती से निपटने के 
साथ पुलिसकर्मियों को आमजन के 
साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। 
पुलिस अधीक्षक लघु सचिवालय 
होडल में आयोजित शिकायत 
निवारण शिविर की अध्यक्षता कर रहे 

थे। इस दौरान उन्होंने डीएसपी सुरेश 
भड़ाना, थाना होडल प्रभारी निरीक्षक 
बलजीत सिंह और अनुसंधान 
अधिकारियों के साथ थाना होडल व 
हसनपुर से संबंधित क्राइम डायरी की 
समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों 
की जानकारी लेते हुए अधिकारियों 
को अपराध पर अंकुश लगाने और 
मामलों का शीघ्र निपटारा करने के 
निर्देश दिए। नीतीश अग्रवाल ने कहा 
कि जिले में गैरकानूनी गतिविधियों 

में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त 
कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस 
अधिकारियों को प्रभावी गश्त और 
नाकाबंदी सुनिश्चित करने के 
निर्देश भी दिए। बिना उचित कारण 
केस फाइल लंबित रखने वाले 
अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 
मामलों का जल्द निस्तारण करने 
को कहा गया। इससे पहले पुलिस 
अधीक्षक ने थाना होडल का औचक 
निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में 

लंबित मामलों और अन्य मदों के 
निस्तारण की स्थिति की जानकारी 
ली। साथ ही थाना परिसर में साफ-
सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए 
भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
  होडल उपमंडल स्तर पर 
आयोजित समाधान शिविर के दौरान 
व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने 
पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल 
का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत 
किया। बैठक में क्षेत्र की सुरक्षा और 

कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों 
पर चर्चा हुई। एसपी ने बताया कि 
शिकायत निवारण शिविर का उद्देश्य 
आमजन की समस्याओं का त्वरित 
समाधान करना और पुलिस तथा 
जनता के बीच बेहतर समन्वय 
स्थापित करना है। शिविर में कुल 
आठ शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 
मारपीट के मामलों में आरोपियों की 
गिरफ्तारी, पारिवारिक विवाद और 
जमीन से जुड़े मामले प्रमुख रहे।

पलवल एसपी के सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

समर न्यूज | कैथल

कैथल जिले में सोमवार रात डायल-
112 की एक गाड़ी मकान के गेट से 
टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर 
मौजूद लोगों ने वाहन में शराब की 
बोतल मिलने पर उसमें सवार तीन 
पुलिसकर्मियों पर नशे में होने का 
आरोप लगाया। घटना का वीडियो 
भी सामने आया है। 
  शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह चीमा 
के अनुसार, रात करीब नौ बजे 
डायल-112 की गाड़ी तेज रफ्तार 
में उनके मकान के गेट से टकराई। 
टक्कर से वाहन का अगला हिस्सा 

क्षतिग्रस्त हो गया और एक टायर 
भी फट गया। हादसे के समय गाड़ी 
में एसपीओ जागीर सिंह, एसपीओ 
सुखविंद्र सिंह और ईएचसी दीपक 
मौजूद थे। वाहन में शराब की बोतल 
दिखाई दी। थाना प्रभारी जयभगवान 
और अतिरिक्त थाना प्रभारी रामपाल 
ने घटनास्थल का जायजा लिया 
और तीनों कर्मचारियों को मेडिकल 
जांच के लिए भेज दिया।

कैथल में मकान से टकराई गाड़ी 
पुलिसकर्मियों पर नशे का आरोप

सुंदर कुंडू | पलवल
समर न्यूज 

जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य 
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात 
मिलने जा रही है। लंबे समय से 
नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की उठ 
रही मांग अब पूरी होने की दिशा में 
आगे बढ़ गई है। जिले में प्रस्तावित 
नर्सिंग कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र 
2026-27 से कक्षाएं शुरू होने की 
उम्मीद है। कॉलेज शुरू करने की 
प्रक्रिया को लेकर संबंधित स्तर पर 
कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
   भाजपा नेता डॉ. हरित बैंसला 
ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 
वह लंबे समय से पलवल में नर्सिंग 

कॉलेज शुरू करने की मांग को 
लेकर प्रयासरत थे। इसी सिलसिले में 
उन्होंने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब 
सिंह सैनी और खेल राज्यमंत्री गौरव 
गौतम से मुलाकात की थी। 
   डॉ. बैंसला के अनुसार, मुलाकात 
के दौरान उन्होंने जिले में नर्सिंग 
कॉलेज की आवश्यकता और इससे 
विद्यार्थियों को होने वाले लाभ के 
बारे में मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार 
से बात रखी। डॉ. हरित बैंसला ने 
बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह 
सैनी ने मामले को गंभीरता से लेते 
हुए इसी शैक्षणिक सत्र से नर्सिंग 
कॉलेज शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 
इसके बाद कॉलेज शुरू करने की 
प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 

पलवल में इसी सत्र से शुरू होगा 
नर्सिंग कॉलेज, प्रक्रिया हुई शुरू

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

पड़ाव थाना पुलिस ने हनीट्रैप के 
जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल 
करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया 
है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक 
महिला समेत पांच आरोपियों को 
गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 
गिरोह के सदस्य पहले महिला के 
जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते 
थे और बाद में उनके साथ मारपीट 
कर परिजनों से पैसे की मांग करते 
थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 
नकदी और एक वाहन भी बरामद 

किया है। मामला 17 अगस्त का 
है। महेश नगर निवासी एक व्यक्ति 
ने पड़ाव थाना पुलिस को शिकायत 
दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 
वह अपनी महिला मित्र से मिलने 
के लिए एक कमरे में गया था। इसी 
दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ लोग 
पहुंच गए और उसके साथ मारपीट 
शुरू कर दी। पुलिस हनीट्रैप के जरिए 
ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के पांच 
आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

अंबाला में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश 
महिला समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

शहर में आवारा कुत्तों और बेसहारा 
पशुओं की बढ़ती समस्या ने लोगों 
की चिंता बढ़ा दी है। आए दिन 
आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे और 
महिलाएं घायल हो रहे हैं। वहीं अब 
स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा पर 
बेसहारा सांड ने हमला कर दिया। 
सांड ने छात्रा को दो बार उठाकर 
पटक दिया, जिससे वह गंभीर 
रूप से घायल हो गई। पूरी घटना 
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
   घटना के दौरान आसपास मौजूद 
लोगों ने तुरंत छात्रा को सांड के 
चंगुल से बचाया और उपचार के 
लिए अस्पताल पहुंचाया। सीसीटीवी 
फुटेज में देखा जा सकता है कि 
छात्रा सड़क से गुजर रही थी, तभी 

सांड ने अचानक उस पर हमला 
कर दिया। हमले के बाद मौके पर 
अफरा-तफरी मच गई। लोगों के 
समय रहते पहुंचने से छात्रा को 
सुरक्षित बचाया जा सका।
   आवारा कुत्तों के हमलों से भी 
शहर के कई इलाकों में लोग परेशान 
हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि 
कुत्तों के झुंड बच्चों और महिलाओं 
को निशाना बना रहे हैं। एक महिला 
ने बताया कि उसके बेटे पर आवारा 
कुत्तों ने हमला कर उसकी टांग बुरी 
तरह नोच दी थी। बच्चे को इलाज 
के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, 
जहां उसे कई इंजेक्शन लगाए गए। 

महिला ने नगर परिषद में शिकायत 
देकर आवारा कुत्तों को पकड़ने की 
मांग भी की थी। नगर परिषद अंबाला 
कैंट के ईओ देवेंद्र नरवाल ने बताया 
कि आवारा कुत्तों और बेसहारा 
पशुओं की समस्या अलग-अलग है। 
बेसहारा पशुओं को गौशाला में भेजा 
जाता है, लेकिन वहां क्षमता सीमित 
होने के कारण अधिक पशुओं को 
रखने में परेशानी आती है।

अंबाला में आवारा कुत्तों और बेसहारा 
पशुओं का बढ़ा आतंक, छात्रा घायल

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

बदलते मौसम और कभी बारिश तो 
कभी तेज धूप के बीच उमस भरी 
गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 
मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का 
असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी 
दिखाई देने लगा है। अंबाला छावनी 
के नागरिक अस्पताल की ओपीडी में 
इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। 
  अधिकांश लोग खांसी, जुकाम, 
बुखार, गले में खराश और एलर्जी 
जैसी समस्याओं के उपचार के लिए 
अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल 
पहुंचे लोगों का कहना है कि पिछले 
कुछ दिनों से मौसम में लगातार 

बदलाव हो रहा है। कभी बारिश और 
उसके बाद तेज धूप निकलने से 
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ रही 
हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्हें बार-
बार बुखार, खांसी और जुकाम की 
शिकायत हो रही है। दवा लेने के बाद 
कुछ राहत मिलती है, लेकिन मौसम 
बदलते ही समस्या दोबारा शुरू हो 
जाती है। लोगों के अनुसार वे बचाव 

के उपाय कर रहे हैं, फिर भी उमस 
और तापमान में उतार-चढ़ाव के 
कारण बीमारियों से राहत नहीं मिल 
रही। अस्पताल में उपचार के लिए 
पहुंचे लोगों ने बताया कि नागरिक 
अस्पताल में डॉक्टरों की ओर से 
जांच के बाद दवाएं दी जा रही हैं और 
उपचार की उचित व्यवस्था है। लोगों 
ने मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य के 

प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने 
की जरूरत बताई। अंबाला छावनी 
नागरिक अस्पताल की पीएमओ डॉ. 
पूजा पेंटल ने भी मौसम में अचानक 
हो रहे बदलाव को स्वास्थ्य के लिए 
चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों को 
सावधानी बरतने की सलाह देते हुए 
कहा कि बरसात के मौसम में साफ 
और सुरक्षित पानी का सेवन करें। 

अंबाला में बदलते मौसम का असर, अस्पतालों में बढ़े मरीज

राकेश कुमार शर्मा | करनाल
समर न्यूज 

लंबे समय से जारी सफाई कर्मचारियों 
की हड़ताल के बीच करनाल 
प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाते 
हुए शहर की सफाई व्यवस्था बहाल 
करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी 
है। मंगलवार देर शाम नगर निगम के 
वाहन यार्ड को खाली करवाने पहुंची 
पुलिस और धरने पर बैठे सफाई 
कर्मियों में तनाव की स्थिति बन गई। 
   पुलिस ने मौके से करीब 20 
से 30 महिला और पुरुष सफाई 
कर्मचारियों को हिरासत में लिया। 
प्रशासन की ओर से अब नगर निगम 
के सफाई वाहनों को यार्ड से बाहर 
निकालकर शहर में कूड़ा उठाने 
की तैयारी की जा रही है। सफाई 
कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 
शहर के कई हिस्सों में जगह-जगह 

कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे लोगों 
को परेशानी का सामना करना पड़ 
रहा है और सफाई व्यवस्था प्रभावित 
हुई है। लगातार बिगड़ती स्थिति 
को देखते हुए प्रशासन ने सफाई 
अभियान दोबारा शुरू करने के लिए 
नगर निगम के वाहन यार्ड को खाली 
करवाने का फैसला लिया।
  पुलिस बल को नगर निगम वाहन 
यार्ड में तैनात किया गया। यहां सफाई 
कर्मचारी धरने पर बैठे थे। पुलिस 
और कर्मचारियों के बीच बातचीत 

के दौरान कहासुनी बढ़ गई और 
मामला टकराव तक पहुंच गया। 
इसके बाद पुलिस ने कई कर्मचारियों 
को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के 
दौरान कर्मचारियों ने सरकार और 
प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते 
हुए अपना विरोध दर्ज कराया।
हिरासत में लिए गए सर्व कर्मचारी 
संघ हरियाणा के करनाल जिला 
अध्यक्ष सुशील गुर्जर ने कहा कि 
कर्मचारी गिरफ्तारी या जेल जाने से 
डरने वाले नहीं हैं।

करनाल में प्रशासन एवं सफाई कर्मचारी 
आमने-सामने, 20 से अधिक हिरासत में

बलिंदर कुमार | कैथल
समर न्यूज 

हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा 
ने कैथल के लघु सचिवालय सभागार 
में आयोजित जिला कष्ट निवारण 
समिति की बैठक की अध्यक्षता करते 
हुए अधिकारियों को आमजन की 
शिकायतों का प्राथमिकता के आधार 
पर समाधान करने के निर्देश दिए। 
   उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं 
के निपटारे में लापरवाही बरतने 
वाले अधिकारियों और कर्मचारियों 
के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
बैठक में कुल 13 शिकायतों पर 
सुनवाई की गई। इनमें पांच पुरानी 
और आठ नई शिकायतें शामिल रहीं। 
शिकायतों का संबंध पुलिस विभाग, 
नगर परिषद, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक 

निर्माण विभाग, सिंचाई, खेल और 
बिजली सहित विभिन्न विभागों से 
था। मंत्री ने एक-एक शिकायत को 
गंभीरता से सुना व अधिकारियों से 
मामले की जानकारी ली। श्याम सिंह 
राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए 
कि लोगों की समस्याओं को केवल 
कागजी कार्रवाई तक सीमित न 
रखा जाए, बल्कि उनका समाधान 
समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित 
किया जाए। उन्होंने बैठक में मौजूद 

अधिकारियों से कहा कि फरियादियों 
को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के 
चक्कर न लगाने पड़ें और शिकायतों 
का निपटारा जल्द किया जाए। 
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की 
प्राथमिकता आमजन और किसानों के 
हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा 
कि प्रदेश सरकार किसान, मजदूर 
और खेत-खलिहान से जुड़े लोगों को 
सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने 
के लिए लगातार काम कर रही है। 

सरकार का प्रयास है कि किसानों 
के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें 
कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ 
समय पर मिले। उन्होंने सरकार को 
जनहितैषी बताते हुए कहा कि प्रदेश 
में विकास और जनकल्याण से जुड़े 
कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। 
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और 
किसानों की आय तथा सुविधाओं में 
सुधार के लिए भी विभिन्न योजनाओं 
पर काम किया जा रहा है। 

फाइलों तक सीमित न रह जाएं जनता की शिकायतें 
धरातल पर दिखाई दे समाधान : श्याम सिंह राणा

समर न्यूज | झज्जर

हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त 
और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र 
ने मंगलवार को झज्जर पहुंचकर प्रीति 
गार्डन में आयोजित पार्टी की संवाद 
बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 
झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ 
ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ 
संगठन की मौजूदा स्थिति, आगामी 
कार्यक्रमों और पार्टी की गतिविधियों 
को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
   बैठक में कांग्रेस विधायक गीता 
भुक्कल और विधायक कुलदीप वत्स 
ने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष 
का स्वागत किया। इसके बाद विभिन्न 
ब्लॉकों के पदाधिकारियों के साथ 
अलग-अलग दौर में बैठकें हुईं। इनमें 

पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत 
करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने 
और कांग्रेस की नीतियों को आम लोगों 
तक पहुंचाने की रणनीति पर विचार-
विमर्श किया गया। बैठक के दौरान 
नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक 
मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। 

कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और 
जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग 
से जनता के बीच ले जाने का आह्वान 
किया गया। आगामी कार्यक्रमों को 
सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों 
को जिम्मेदारियां सौंपने और आपसी 
समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

झज्जर में कांग्रेस की संवाद बैठक, संगठन 
को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर मंथन

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा सरकार 
ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए 
निशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने 
का फैसला किया है। यह सुविधा 27 
अगस्त दोपहर से शुरू होकर 28 
अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक 
जारी रहेगी। महिलाओं के साथ 15 
वर्ष तक के बच्चे भी बिना किराया 

यात्रा कर सकेंगे। निशुल्क यात्रा की 
सुविधा हरियाणा रोडवेज के अलावा 
चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाने वाली 
बसों में भी लागू रहेगी।
   अंबाला छावनी बस स्टैंड पर 
रक्षाबंधन को लेकर यात्रियों की 
सुविधा के लिए विशेष तैयारियां 
की गई हैं। बस स्टैंड प्रभारी बहादुर 
सिंह ने बताया कि अंबाला डिपो में 
131 और नारायणगढ़ डिपो में करीब 
35 बसें उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के 

दौरान कुल 166 बसों का संचालन 
किया जाएगा। यात्रियों को किसी 
तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 
कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है 
और कई कर्मचारियों की छुट्टियां भी 
रद्द की गई हैं। 

उन्होंने बताया कि बसों के संचालन 
और उपलब्धता की जानकारी 
यात्रियों को बस स्टैंड की इंक्वायरी 
के माध्यम से लगातार दी जाएगी। 
   महिलाओं से अपील की गई है कि 
बस में चढ़ते समय धक्का-मुक्की 
से बचें और चालक-परिचालक 
तथा बस स्टैंड कर्मचारियों के साथ 
सहयोग करें। यात्रियों की संख्या को 
देखते हुए जरूरत के अनुसार बसें 
उपलब्ध कराने का प्रयास किया 

जाएगा। रक्षाबंधन पर निजी बसों 
में भी महिलाओं और उनके साथ 
15 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क 
यात्रा की सुविधा देने के निर्देश जारी 
किए गए हैं। निजी बसों में महिलाओं 
से किराया न वसूला जाए, इसे 
सुनिश्चित करने के लिए आरटीए 
विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 
बस स्टैंड पर तैनात रहेंगे। साथ ही 
महिलाओं के साथ सम्मानजनक 
व्यवहार सुनिश्चित करने पर भी 

निगरानी रखी जाएगी। निशुल्क बस 
यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाओं 
में खुशी का माहौल है। 
   महिलाओं ने सरकार के इस 
फैसले का स्वागत करते हुए कहा 
कि रक्षाबंधन पर उन्हें अपने मायके 
जाने में आर्थिक राहत मिलेगी। उनका 
कहना है कि किराए की चिंता किए 
बिना वे आसानी से अपने भाइयों से 
मिलने जा सकेंगी। महिलाओं ने इसके 
लिए सरकार का आभार जताया।

रक्षाबंधन: एक दिन मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, 15 वर्ष तक के बच्चों को भी छूट

{मुंबई से लौटने के बाद 
कर्मचारी नेताओं से बातचीत 
की तैयारी, नियमितीकरण और 
समान वेतन प्रमुख मुद्दे

समर न्यूज। चंडीगढ़

हरियाणा में सफाई और अग्निशमन 
कर्मचारियों की हड़ताल के बीच 
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब खुद 
गतिरोध दूर करने के प्रयास करेंगे। 
मुख्यमंत्री के मुंबई से लौटने के बाद 
कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत 
की संभावना है। कर्मचारियों ने 
अपनी मांगों को लेकर हड़ताल को 
27 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
   कर्मचारियों की प्रमुख मांग लंबे 
समय से काम कर रहे अस्थायी 
और संविदा कर्मचारियों को नियमित 
करने तथा नियमित कर्मचारियों के 

समान वेतन और सेवा लाभ देने 
की है। सरकार का कहना है कि 
कर्मचारियों की अधिकांश मांगों 
पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 
सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों 
के व्यापक नियमितीकरण में 
कानूनी और संवैधानिक अड़चनें 
हैं। राज्य सरकार का कहना है कि 

नियमितीकरण के बजाय कर्मचारियों 
को चरणबद्ध तरीके से नियमित 
कर्मचारियों के वेतनमान के अनुरूप 
वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव रखा 
गया है। सरकार ने कर्मचारियों 
से हड़ताल समाप्त कर काम पर 
लौटने की अपील की है, लेकिन 
कर्मचारी नियमितीकरण की मांग पर  
कायम हैं।
   बातचीत से समाधान की उम्मीद: 
मुख्यमंत्री के स्तर पर बातचीत से 
गतिरोध टूटने की उम्मीद है। सरकार 
के सामने एक ओर कर्मचारियों की 
मांगों का समाधान करने और दूसरी 
ओर न्यायालय के निर्देशों तथा कानूनी 
सीमाओं का पालन करने की चुनौती 
है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री 
और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच 
प्रस्तावित वार्ता पर है।

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 
पर मुख्यमंत्री खुद संभालेंगे मोर्चा

पुलिस अधीक्षक ने थाना होडल का किया औचक निरीक्षण  निरीक्षण 

27 अगस्त दोपहर से शुरू होगी सुविधा, अंबाला डिपो में 131 और नारायणगढ़ डिपो में करीब 35 बसें उपलब्ध, कुल कुल 166 बसों का संचालन किया जाएगा

कैथल में कष्ट निवारण समिति की बैठक, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत



राकेश | ऊना
समर न्यूज 

धार्मिक स्थल पीर निगाह में माथा 
टेककर वापस लौट रहे हरियाणा 
के श्रद्धालुओं का जत्था मंगलवार 
सुबह हादसे का शिकार हो गया। पीर 
निगाह मंदिर से करीब दो किलोमीटर 
दूर उतराई में श्रद्धालुओं से भरा 
14 टायर वाला मालवाहक वाहन 
चालक के नियंत्रण से बाहर होकर 
सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा। 
हादसे में करीब 40 श्रद्धालुओं के 
घायल होने की सूचना है। 
   घायलों में महिलाएं, पुरुष और 
बच्चे भी शामिल हैं।हादसे के बाद 
मौके पर चीख-पुकार मच गई। 
स्थानीय लोगों और राहत दलों की 
मदद से सभी घायलों को दुर्घटनाग्रस्त 
वाहन से बाहर निकालकर उपचार 
के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना 
पहुंचाया गया। अस्पताल में करीब 
35 श्रद्धालुओं के उपचार के लिए 
पहुंचने की जानकारी सामने आई 

है।डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश 
घायलों को प्राथमिक उपचार दिया 
गया, जबकि कुछ श्रद्धालुओं को 
गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से 
घायल लोगों को बेहतर इलाज के 
लिए पीजीआई रेफर किया गया है।
   जानकारी के मुताबिक हरियाणा 
के करनाल जिले के इंद्री सहित 
पानीपत, फतेहाबाद और आसपास 
के अन्य क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का 
जत्था रविवार को पीर निगाह पहुंचा 
था। श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थल 
पर माथा टेकने के साथ लंगर भी 
लगाया। मंगलवार सुबह उन्हें माता 
नैना देवी और श्री आनंदपुर साहिब 

में माथा टेकने के बाद वापस 
हरियाणा लौटना था।इसी दौरान पीर 
निगाह मंदिर से कुछ दूरी पर उतराई 
में वाहन चालक मालवाहक वाहन 
पर नियंत्रण नहीं रख पाया। 
   वाहन सड़क से नीचे उतरते हुए 
गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 
करीब 40 श्रद्धालु घायल हो गए। 
राहत की बात यह रही कि दुर्घटना 
में किसी की जान नहीं गई।अस्पताल 
प्रशासन के मुताबिक घायलों का 
उपचार जारी है और गंभीर रूप से 
घायल श्रद्धालुओं को आगे रेफर 
किया गया है। हादसे के कारणों की 
जांच की जा रही है।

धार्मिक स्थल से लौट रहे श्रद्धालुओं का ट्रक खाई में गिरा, 40 से अधिक घायल
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मंजूर पठान | चंबा
समर न्यूज 

चंबा जिला के चुराह उपमंडल में 
जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियां 
शुरू हो गई हैं। 23 अगस्त से 31 
अगस्त तक चलने वाले इस चरण के 
तहत जनगणना कार्य में तैनात किए 
जाने वाले सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण 
दिया जा रहा है। 
   इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर 
तक क्षेत्र में जनगणना का कार्य किया 
जाएगा। उपमंडल स्तर पर कार्यशाला 
आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा 
विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक 
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुराह 
उपमंडल में जनगणना के दूसरे चरण 
को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज 
कर दी हैं। करीब 240 सुपरवाइजरों 
को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण 
प्रदान किया जा रहा है। 

चुराह में जनगणना के 
दूसरे चरण की तैयारी

 गुलशन धनोहा | देहरा
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त 
कर्मचारी कल्याण मंच, जिला 
कांगड़ा की देहरा इकाई की मासिक 
बैठक मंगलवार को जिला अध्यक्ष 
चमन लाल पुंडीर की अध्यक्षता में 
आयोजित हुई। बैठक में हिमाचल 
पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त 
कर्मचारियों को समय पर वित्तीय 
लाभ न मिलने पर सदस्यों ने गहरा 
रोष व्यक्त किया।
   बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अन्य 
विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों 
को उनके वित्तीय एवं पेंशन संबंधी 
लाभ निर्धारित समय पर मिल रहे हैं, 
लेकिन परिवहन निगम के सेवानिवृत्त 
कर्मचारी अपने जायज हकों के लिए 
लंबे समय से कार्यालयों के चक्कर 
काटने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा 
कि मुख्यमंत्री के वार्ड-2 आशीर्वाद 
के बाद भी समस्याओं का समाधान 
न होने से कर्मचारियों में निराशा 
और आक्रोश बढ़ रहा है। मंच ने 

सरकार और संबंधित विभाग से 
मांग की कि 1 सितंबर 2026 से 
पहले जनवरी 2016 से वर्ष 2022 
तक के संशोधित वेतनमान का 
लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 
प्रदान किया जाए। इसके साथ ही 
पेंशन प्रबंधन, बकाया राशि और 
अन्य लंबित वित्तीय मामलों का 
प्राथमिकता के आधार पर निपटारा 
करने की मांग की गई।
   सदस्यों ने कहा कि बैंक के 
माध्यम से पेंशन और अन्य भुगतान 
किए जाने के बावजूद कई सेवानिवृत्त 
कर्मचारियों को राशि समय पर प्राप्त 
नहीं हो रही है। इससे बुजुर्ग पेंशनरों 
को आर्थिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ रहा है।बैठक में सेवानिवृत्त 
कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी 
समाधान करने तथा सभी लंबित 
वित्तीय लाभ शीघ्र जारी करने पर जोर 
दिया गया। चमन लाल पुंडीर सहित 
मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने 
कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा 
के लिए संघर्ष आगे भी एकजुट होकर 
जारी रखा जाएगा।

संशोधित वेतनमान व लंबित पेंशन 
लाभ जल्द जारी करने की उठी मांग

समर न्यूज | शिमला

ऊना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल 
पीर निगाह के समीप श्रद्धालुओं से भरे 
मालवाहक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने 
की घटना पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय 
अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश 
अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता 
प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम 
ठाकुर ने गहरा दुख व्यक्त किया है। 
  हादसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं 
के घायल होने की सूचना है। भाजपा 
नेताओं ने कहा कि हरियाणा से 
पीर निगाह में दर्शन के लिए पहुंचे 
श्रद्धालुओं के साथ हुआ हादसा बेहद 
पीड़ादायक है। उन्होंने घायलों के शीघ्र 
स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए 
कहा कि इस कठिन समय में भाजपा 
की संवेदनाएं घायलों और उनके 
परिवारों के साथ हैं। उन्होंने प्रशासन 

और स्वास्थ्य विभाग से अपील की 
कि सभी घायलों को तत्काल बेहतर 
से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध 
कराई जाए। गंभीर रूप से घायल 
लोगों को आवश्यकता पड़ने पर उच्च 
चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाए 
व उपचार में किसी प्रकार की कमी न 
रहे। मंदिर से कुछ दूरी पर उतराई में 
श्रद्धालुओं को ले जा रहा मालवाहक 
वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर 
होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। 
  दुर्घटना के बाद लोगों, राहगीरों व 
श्रद्धालुओं ने राहत एवं बचाव कार्य 
में महत्वपूर्ण सहयोग किया।भाजपा 
नेताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों 
पर श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही 
को देखते हुए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च 
प्राथमिकता होनी चाहिए। पीर निगाह 
मार्ग पर पहले भी मालवाहक वाहनों से 
जुड़े हादसे सामने आ चुके हैं। 

पीर निगाह हादसे पर भाजपा नेताओं न े
जताया दुख, घायलों के उपचार की मांग

राहुल चावला | धर्मशाला
समर न्यूज 

प्रेस क्लब धर्मशाला में राज्य 
स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
मिशन) अनुबंध कर्मचारी संघ 
हिमाचल प्रदेश की पत्रकार वार्ता 
आयोजित हुई। प्रदेशाध्यक्ष मंजीत 
धीमान एवं प्रदेश महासचिव सुनील 
शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित 
पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता प्रदेश 
प्रेस सचिव राज महाजन ने की। 
इस दौरान जिला कांगड़ा अध्यक्ष 
बख्शीश सिंह और जिला महासचिव 
विशाल शर्मा भी मौजूद रहे।
   राज महाजन ने कहा कि हिमाचल 
प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 
तहत करीब 2500 कर्मचारी 66 
विभिन्न पदों पर स्वास्थ्य विभाग में 

सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के 
दौरान सेवाओं से लेकर क्षय रोग 
नियंत्रण कार्यक्रम और स्वास्थ्य 
विभाग की विभिन्न योजनाओं को 
धरातल तक पहुंचाने में एनएचएम 
कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई है। कर्मचारियों के बेहतर 
कार्य के चलते प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर 
पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कई 
बार सम्मान भी प्राप्त हुआ है।उन्होंने 
कहा कि एनएचएम कर्मचारी पिछले 

करीब 28 वर्षों से स्थायी नीति और 
नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 
संगठन की ओर से वर्तमान सरकार 
के समक्ष भी लगातार यह मांग उठाई 
जाती रही है। सरकार ने पहली बार 
बजट में एनएचएम कर्मचारियों के 
लिए संशोधित वेतनमान की घोषणा 
की थी, जिसके बाद 21 अगस्त 
2026 को स्वास्थ्य विभाग ने इसकी 
अधिसूचना जारी कर दी।अधिसूचना 
के अनुसार सात वर्ष की सेवा पूरी 

कर चुके एनएचएम कर्मचारियों को 
नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर 
बेसिक पे का लाभ दिया गया है। 
सात वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने 
वाले कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष 
तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि का प्रावधान 
किया गया है। 
  वहीं, सात वर्ष की सेवा पूरी नहीं 
करने वाले कर्मचारियों को सात वर्ष 
पूरे होने तक पांच प्रतिशत वार्षिक 
वेतन वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा। 
इस निर्णय से करीब 833 एनएचएम 
कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान 
का लाभ मिला है। राज महाजन ने 
संशोधित वेतनमान लागू करने के 
निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर 
सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार 
जताया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक 
उपलब्धि बतायाद्ध

एनएचएम कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का तोहफा
संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, 2500 कर्मचारी दे रहे सेवाएंतोहफा

{पुलिस ने पानी डाल कर 
बुझाई आग, कार्यकर्ताओं ने 
डाल दिया तेल
{पुतला दहन के बाद शहर में 
निकाली आक्रोश रैली, सरकार 
के खिलाफ की नारेबाजी

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश में जारी विधानसभा 
सत्र के दौरान मंडी में युवा मोर्चा का 
सुक्खू सरकार के खिलाफ आक्रोश 

देखने को को मिला है। जिसमें विरोध 
स्वरूप भारतीय जनता युवा मोर्चा 
ने मंडी जिला मुख्यालय में सीएम 
सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुतला भी 
जलाया। इस दौरान पुलिस ने पुतला 
छीनने का भी प्रयास किया, जिसको 
लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के 
बीच काफी देर तक छीनाझपटी 
होती रही। पुलिस ने आग बुझाने 
के लिए पुतले पर पानी भी डाला, 
लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोबारा उस 
पर तेल डालकर आग तेज कर दी।  

इसके बाद पुलिस ने मौके पर स्थिति 
को नियंत्रित किया। इसके उपरांत 
कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार की 
गारंटियों, युवाओं को रोजगार देने के 
वादे और रोजगार के मुद्दे को लेकर 
सरकार के खिलाफ मंडी शहर में 
आक्रोश रैली निकाली। 
   रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने 
सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर 
नारेबाजी की और युवाओं से किए 
गए रोजगार संबंधी वादों को पूरा 
करने की मांग उठाई। भाजयुमो जिला 

अध्यक्ष योगराज डोगरा ने आरोप 
लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 
ने सत्ता में आने से पूर्व युवाओं को 
हर साल 1 लाख रोजगार देने सहित 
10 गांरटियाँ दी थी, लेकिन सत्ता में 
आने के बाद कांग्रेस सरकार अब 
इन गारंटियों को भूल चुकी है। 
  पिछले4 सालों से प्रदेश की जनता 
सरकार की जन विरोधी नीतियों से 
बुरी तरह त्रस्त है और अब जनता 
से सुक्खू सरकार को उखाड़ फेंकने 
का मन बना लिया है।

भाजयुमो ने मंडी में फूंका पुतला, पुलिस ने की छीनाझपटी

संजू | शिमला
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर 
सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा हमला 
बोलते हुए कहा कि विपक्ष बिना मुद्दे 
के राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने 
कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान 
कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए 
सरकार ने व्हाइट पेपर कमेटी का 
गठन किया है। कमेटी अपनी जांच 
पूरी करने के बाद सामने आए तथ्यों 
को जनता के सामने रखेगी।
  सुक्खू ने विधानसभा में रोजगार 
के मुद्दे पर विपक्ष के वॉकआउट को 
लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। 
उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान 
रोजगार से जुड़े सवाल पर करीब 
आधे घंटे तक चर्चा हुई। विपक्ष को 
सवाल पूछने और अपनी बात रखने 
का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन 
इसके बावजूद भाजपा विधायक दल 

ने सदन से वॉकआउट कर दिया।    
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा 
अध्यक्ष ने विपक्ष को पर्याप्त समय 
दिया और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा भी 
कराई गई। ऐसे में बार-बार अतिरिक्त 
सवाल पूछने की जिद करना और 
फिर सदन से बाहर चले जाना उचित 
नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को 
विधानसभा के भीतर रहकर महत्वपूर्ण 
मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।सुक्खू ने 
कहा कि विधानसभा में अभी स्वास्थ्य 
और रोजगार समेत कई अहम विषयों 
पर चर्चा होनी है। सरकार विपक्ष के 

हर सवाल का जवाब देने के लिए 
तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता 
पक्ष किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे 
नहीं हटेगा और विपक्ष द्वारा उठाए 
जाने वाले सवालों का तथ्यों के साथ 
जवाब दिया जाएगा।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि व्हाइट पेपर 
कमेटी की जांच के बाद जो भी तथ्य 
सामने आएंगे, उन्हें सार्वजनिक किया 
जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश 
की जनता के सामने पिछली सरकार 
के कार्यकाल से जुड़े मामलों की 
वास्तविक स्थिति रखना है।

सुक्खू का भाजपा पर हमला, बोले- व्हाइट 
पेपर कमेटी सामने लाएगी भ्रष्टाचार के तथ्य

राहुल | धर्मशाला
समर न्यूज 

पूर्व भाजपा विधायक विशाल नेहरिया 
ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 
मानसून सत्र पूरी तरह सुचारू रूप 
से न चल पाने को प्रदेश के लिए 
दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा 
कि विधानसभा जनता के मुद्दों को 
उठाने और सरकार से जवाब मांगने 
का महत्वपूर्ण मंच है। 
  ऐसे में सदन की कार्यवाही 
बाधित होना सीधे तौर पर प्रदेश 
की जनता के हितों को प्रभावित 
करता है। नेहरिया ने कहा कि प्रदेश 
में बेरोजगारी, आर्थिक संकट, 
विकास कार्यों में देरी और युवाओं 
से जुड़े कई गंभीर विषय हैं, जिन 
पर विधानसभा में सार्थक चर्चा 

होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया 
कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से 
लेने के बजाय सदन की कार्यवाही 
सुचारू रूप से चलाने में अपेक्षित 
गंभीरता नहीं दिखा रही है। विशाल 
नेहरिया ने कहा कि विधानसभा को 
चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सत्ता पक्ष 
और सरकार की होती है। 
  विपक्ष की ओर से प्रदेशहित के 
मुद्दों को सदन में उठाने तथा सरकार 
के साथ समन्वय स्थापित करने के 
प्रयास किए गए हैं, लेकिन सरकार 
का रवैया सकारात्मक नहीं दिखाई दे 
रहा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया 

कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से 
ऊपर उठकर सदन की कार्यवाही 
को प्राथमिकता दी जाए।केंद्रीय 
विश्वविद्यालय धर्मशाला के मुद्दे 
पर भी नेहरिया ने प्रदेश सरकार को 
घेरा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 
प्रस्तावित कैंपस के लिए भूमि से 
जुड़ी अधिकांश औपचारिकताएं पूरी 
हो चुकी हैं, लेकिन अफॉरेस्टेशन 
फीस जमा करवाने की दिशा में लंबे 
समय से अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। 
   उन्होंने सरकार से जल्द फीस 
जमा करवाकर निर्माण कार्य की राह 
आसान करने की मांग की।नेहरिया 
ने धर्मशाला और शाहपुर में चल रहे 
केंद्रीय विश्वविद्यालय के हेरिटेज 
कैंपस को स्थायी स्वरूप देने के 
लिए केंद्र सरकार से प्रभावी बातचीत 
करने की भी मांग की। 

विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलाना सरकार की 
जिम्मेदारी, जनहित के मुद्दों पर चर्चा जरूरी: विशाल

राहुल | धर्मशाला
समर न्यूज 

बरसात के मौसम के साथ धर्मशाला 
वन मंडल में पौधारोपण अभियान ने 
रफ्तार पकड़ ली है। वन विभाग की 
ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं के 
तहत वन मंडल के क्षेत्रों में बड़े स्तर 
पर पौधे रोपे जा रहे हैं। 
   इस वर्ष कंपन्सेट्री अफॉरेस्टेशन 
के तहत करीब 70 हेक्टेयर क्षेत्र में 
लगभग 80 हजार पौधे लगाए गए हैं। 
वहीं, एनपीवी योजना के तहत 103 

हेक्टेयर क्षेत्र में करीब एक लाख पौधे 
रोपे गए हैं। शाहपुर, कांगड़ा और 
धर्मशाला सब-डिवीजन के विभिन्न 
क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया 
है। डीएफओ धर्मशाला अमित शर्मा 
ने बताया कि सरकार की राजीव गांधी 
वन संवर्धन योजना के तहत इस बार 
धर्मशाला वन मंडल को 70 हेक्टेयर 
क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य मिला है। 
   खास बात यह है कि यह योजना 
प्रोत्साहन आधारित है। पौधारोपण 
के एक वर्ष बाद यदि लगाए गए 
पौधों में 50 प्रतिशत से अधिक पौधे 
जीवित पाए जाते हैं, तो संबंधित 
महिला मंडल, युवक मंडल या स्वयं 
सहायता समूह को अगले वर्ष एक 
लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि 
प्रदान की जाएगी।

50% से अधिक पौधे जीवित रहने 
पर मिलेगा ₹1 लाख तक प्रोत्साहन

संजीव महाजन | नूरपुर
समर न्यूज 

वन मंडल नूरपुर के तहत टीका 
नगरोटा के जंगल में चीड़ के पेड़ों 
से बिरोजा निकासी को लेकर विवाद 
खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप 
लगाया है कि जंगल में निर्धारित नियमों 
के विपरीत चीड़ के पेड़ों पर टक 
लगाए गए हैं। कुछ पेड़ों पर दो-दो टक 
लगाए जाने के साथ ही अंडरसाइज 
पेड़ों से भी बिरोजा निकालने की 
शिकायत की गई है। जांच में टीका 
नगरोटा के विरोजा प्लाट नंबर 39 
में 29 पेड़ों पर नियमों के विपरीत 
काम पाया गया। मौके से करीब 31 
किलो विरोजा जब्त किया गया और 
मामले में डैमेज रिपोर्ट तैयार की गई 

है। धर्मशाला व शिमला के संबंधित 
अधिकारियों के साथ ऑनलाइन 
1100 नंबर पर भी शिकायत दर्ज 
करवाई गई। ग्रामीण हरनाम सिंह ने 
भी मामले की उच्चस्तरीय जांच की 
मांग की है। एसडीएम अरुण शर्मा ने 
शिकायत वन विभाग को भेजे जाने 
की पुष्टि की है। वहीं, वन मंडल 
अधिकारी जगजीत चावला ने कहा कि 
विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

टीका नगरोटा जंगल में बिरोजा निकासी 
पर सवाल, 29 पेड़ों पर मिली अनियमितता

संजू | शिमला
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 
मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की 
कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता 
पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर 
आए। विधानसभा परिसर के बाहर 
दोनों पक्षों ने अलग-अलग प्रदर्शन 
करते हुए एक-दूसरे के खिलाफ 
जमकर नारेबाजी की। 
   हाथों में तख्तियां लेकर नेताओं ने 
सरकार और विपक्ष पर गंभीर आरोप 
लगाए, जिससे माहौल पूरी तरह 
राजनीतिक रंग में रंगा रहा।विपक्ष 
की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम 
ठाकुर के नेतृत्व में सरकार के 
खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा 
ने हिमकेयर और सहारा योजना को 
लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना 
साधा। भाजपा नेताओं का आरोप है 
कि प्रदेश की इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य 
योजनाओं को कमजोर किए जाने 

से गरीब और जरूरतमंद परिवारों 
को परेशानी का सामना करना पड़ 
रहा है। उनका कहना है कि लाखों 
लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा 
देने वाली योजनाओं को जारी 
रखना सरकार की प्राथमिकता होनी 
चाहिए।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 
ने कहा कि हिमकेयर योजना प्रदेश 
के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही 
है और इसके जरिए बड़ी संख्या में 
हिमाचलवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य 
सेवाओं का लाभ मिला। 
   उन्होंने सरकार पर योजना को 
कमजोर करने का आरोप लगाते हुए 
कहा कि इससे आम जनता के हित 
प्रभावित हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने 
सत्ता पक्ष के प्रदर्शन पर भी पलटवार 
किया और दावा किया कि कांग्रेस को 
अभी से विपक्ष में बैठने की तैयारी 
शुरू कर देनी चाहिए।
   वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से उप 
मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की 
अगुवाई में भाजपा के खिलाफ 

प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं 
ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार 
समेत कई मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष 
पर निशाना साधा।
   मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप 
लगाया कि भाजपा देश और प्रदेश 
से जुड़े ज्वलंत मुद्दों से जनता का 
ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन की 
राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा 
कि विपक्ष को महंगाई और बेरोजगारी 
जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट 
करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने दावा 
किया कि कांग्रेस आगामी चुनाव पूरी 
मजबूती के साथ लड़ेगी और सत्ता 
में वापसी को लेकर भाजपा के दावों 
का जनता जवाब देगी।
   विधानसभा के चौथे दिन सदन के 
बाहर हुए इन प्रदर्शनों से साफ है कि 
मानसून सत्र के दौरान राजनीतिक 
टकराव लगातार बढ़ रहा है। आने 
वाले दिनों में भी दोनों दल एक-दूसरे 
के खिलाफ आक्रामक रुख बनाए 
रख सकते हैं।

विधानसभा के बाहर आमने-सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष 
के गंभीर आरोपों से गरमाया माहौल, जमकर नारेबाजी

संजू | शिमला
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन 
प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्तियों 
को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी 
बहस देखने को मिली। विपक्ष ने युवाओं को रोजगार देने के 
मुद्दे पर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट 
भाजपा विधायक सदन से बाहर निकल आए और सरकार 
के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत में 
विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर युवाओं से किए वादे पूरे नहीं 
करने और आउटसोर्स भर्तियों में पारदर्शिता नहीं बरतने के 
आरोप लगाए।
   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते 
हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के 
युवाओं को हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा 
किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का करीब चार 
साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन युवाओं को 
रोजगार नहीं मिला। जयराम ठाकुर ने कहा कि युवाओं का 
वोट लेकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस अब अपने वादों 
से पीछे हट रही है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में रोजगार 
से जुड़े सवाल का स्पष्ट जवाब देने के बजाय राजनीतिक 
बातें की गईं। जयराम ठाकुर ने आउटसोर्स कंपनियों के 
पंजीकरण को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि 
कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से जुड़े लोगों के नाम पर 
कंपनियां रजिस्टर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 

युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें इंतजार में रखा है।
   वहीं, पूर्व मंत्री एवं विधायक बिक्रम ठाकुर ने आउटसोर्स 
भर्तियों को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा 
कि सदन में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाने की 
कोशिश की गई, लेकिन उनकी आवाज दबाई गई। बिक्रम 
ठाकुर ने पूछा कि आउटसोर्स के माध्यम से नौकरियां किस 
मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं और क्या भर्ती के लिए 
किसी तरह का पैसा लिया जा रहा है। उन्होंने विजिलेंस जांच 
को लेकर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या जांच केवल 
विपक्षी नेताओं तक सीमित रहेगी या फिर आउटसोर्स भर्तियों 
की भी निष्पक्ष जांच होगी। बिक्रम ठाकुर ने पूरे मामले की 
जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की।

रोजगार के मुद्दे पर सदन में हंगामा, मुख्यमंत्री 
के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया प्रदर्शन



ककसमारोह

सीजीसी लांडरां में एसएपी हैकफेस्ट’26 के रीजनल राउंड का आयोजन

70 से 80 बच्चों के स्कूल के 
लिए भूमि भी हो चुकी एलॉट

गुरशरण सिंह | सुरिंदर सिंह अंकुश
समर न्यूज | मोहाली

मोहाली के सेक्टर-69 के निवासियों 
को पिछले करीब 30 वर्षों से अपनी 
आधिकारिक एंट्री रोड का इंतजार है। 
अब इस मामले में नया पहलू सामने 
आया है। बताया जा रहा है कि सड़क 
के प्रस्तावित रास्ते में बना सरकारी 
प्राइमरी स्मार्ट स्कूल ही सड़क 
निर्माण में बड़ी अड़चन बना हुआ 
है। सेक्टर-69 में स्थित इस सरकारी 
प्राइमरी स्मार्ट स्कूल में इस समय 
करीब 70 से 80 बच्चे पढ़ाई कर रहे 
हैं। स्कूल में केवल 3 कमरे और एक 
वॉशरूम की सुविधा है। 
   बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को 
देखते हुए स्कूल को हटाए बिना 
सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं 
हो पा रहा है, जिसके कारण करीब 
तीन दशक से मुख्य संपर्क मार्ग 
अधूरा पड़ा है। पार्षद कुलदीप कौर 
धनोआ, समाज सेवी सतवीर सिंह 

धनोआ, हरभगत सिंह बेदी, कैप्टन 
मक्खन सिंह और स्थानीय निवासियों 
का कहना है कि सेक्टर-62 से मुख्य 
हाईवे को जोड़ने वाली सड़क सेक्टर 
की योजना में प्रस्तावित थी, लेकिन 

स्कूल होने के कारण यह मार्ग आज 
तक तैयार नहीं हो सका। इस वजह से 
हजारों निवासियों को अस्थायी और 
वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना 
पड़ रहा है।

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

सागर पाहवा |  मोहाली
समर न्यूज 

चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज 
(सीईसी)-सीजीसी लांडरां की ओर 
से एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट 
लिमिटेड के सहयोग से कैंपस में 
एसएपी हैकफेस्ट’26 के रीजनल 
राउंड का आयोजन किया गया। 
कार्यक्रम में छात्र नवाचारकर्ताओं, 
तकनीक प्रेमियों, उद्योग जगत के 
विशेषज्ञों, सलाहकारों और शिक्षाविदों 
ने हिस्सा लिया। हैकाथॉन का उद्देश्य 
विद्यार्थियों को अपने नवीन विचारों, 
प्रोटोटाइप और तकनीकी समाधानों 
को प्रस्तुत करने के लिए मंच उपलब्ध 
करवाना रहा।
  कार्यक्रम में एसएपी यूनिवर्सिटी 
अलायंसेज के निदेशक, इंडिया 
सबकॉन्टिनेंट राहुल सचदेव और 
अपग्रैड एक्स के निदेशक एवं बिजनेस 

हेड अभिजीत मेहरोत्रा विशेष रूप से 
मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ 
संवाद करते हुए उभरती तकनीकों, 
नवाचार, उद्योग की अपेक्षाओं और 
करियर के अवसरों से जुड़ी महत्वपूर्ण 
जानकारी साझा की। इस अवसर पर 
कैंपस डायरेक्टर सीजीसी लांडरां डॉ. 
राजदीप सिंह, डायरेक्टर प्रिंसिपल 
सीईसी-सीजीसी लांडरां डॉ. सुखप्रीत 

कौर, उभरती तकनीक विभाग के 
एचओडी डॉ. कपिल मेहता सहित 
संस्थान के निदेशक, डीन और अन्य 
अधिकारी मौजूद रहे।
   हैकाथॉन के दौरान विभिन्न छात्र 
टीमों ने अपने तकनीकी समाधानों 
की प्रस्तुति और प्रोटोटाइप का प्रदर्शन 
किया। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को 
उनके प्रोजेक्ट्स पर मार्गदर्शन दिया। 

मल्टी-पैनल मूल्यांकन के माध्यम से 
प्रतिभागियों को तकनीकी एवं बिजनेस 
क्षेत्र के विशेषज्ञों से फीडबैक मिला। 
इससे विद्यार्थियों को उद्योग की 
अपेक्षाओं और तकनीक आधारित 
व्यावहारिक समाधान विकसित 
करने की प्रक्रिया को समझने का  
अवसर मिला।
  प्रतिभागी टीमों का मूल्यांकन 
विशेषज्ञों के पैनल ने किया। 
इसमें एडोब के सीनियर मैनेजर 
ग्लोबल इनेबलमेंट जयदीप घोष,  
डेलॉयट के मैनेजर अविनाश कालड़ा, 
अपग्रेउ के डायरेक्टर बिजनेस 
डेवलपमेंट नितिन माहेश्वरी, टेक 
कैड के डेटा साइंटिस्ट प्रियांशु, 
मेंट्रोल के संस्थापक एवं सीईओ 
रचित जैन, शीइनोवेट्स एआई 
की संस्थापक तनदीप सिंगला,  
कोडर रूट्स के डेटा साइंटिस्ट एवं 
एमडी गुरमिंदर सिंह, वेलजिन के 

संस्थापक एवं सीईओ अमन मुंद्रा, 
बिजनेस डेवलपमेंट लीडर नवनीत 
सिंह और सॉफली इनोवेशंस के लीड 
इंजीनियर प्रिंस कालड़ा शामिल रहे।
  ज्यूरी ने टीमों के समाधानों का 
मूल्यांकन नवाचार, समस्या की 
पहचान, तकनीकी क्रियान्वयन, 
व्यवहारिकता, स्केलेबिलिटी, संभावित 
प्रभाव, प्रस्तुति और समाधान की 
समग्र गुणवत्ता जैसे मानकों पर किया।
इस मौके पर कैंपस डायरेक्टर डॉ. 
राजदीप सिंह ने कहा कि सीजीसी 
लांडरां में एसएपी हैकफेस्ट’26 के 
रीजनल राउंड का आयोजन विद्यार्थियों 
को नवाचार, प्रयोग और वास्तविक 
जीवन की चुनौतियों के समाधान 
के लिए मंच उपलब्ध करवाने की 
संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता 
है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ 
संवाद से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण 
फीडबैक मिलता है।
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ट्रीटमेंट के बाद ही साफ किए गए पानी 
की तालाबों में सप्लाई: सीएम नायब सिंह
जिन गांवों में योगशालाएं नहीं, 
वहां तालाबों के आसपास बनेंगी 
योगशाला और ओपन जिम

मोनिका रावत|  चंडीगढ़
समर न्यूज 

हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी 
ने निर्देश दिए कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों 
में बने तालाबों को स्वच्छ एवं सुंदर 
बनाने के साथ-साथ इनके रखरखाव 
पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। 
   किसी भी तालाब में गंदा पानी 
सीधे न जाए, इसके लिए पानी को 
वैज्ञानिक तरीके से ट्रीट करने के बाद 
ही तालाब में पहुंचाने की व्यवस्था की 
जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा 
सिविल सचिवालय में हरियाणा पॉन्ड 
एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी 
की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा 
कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ 
इनके आसपास ग्रामीणों के लिए बेहतर 
सुविधाएं भी विकसित की जाएं। 
   उन्होंने निर्देश दिए कि जिन गांवों 
में नई योगशालाएं बनाना प्रस्तावित 
हैं, वहां तालाबों के आसपास शेड 
इत्यादि लगाकर योगशालाएं बनाई 
जाएं और ओपन जिम की व्यवस्था 
की जाए। इससे ग्रामीण इन स्थानों पर 
नियमित रूप से आएंगे और तालाबों 
की देखभाल में भी रुचि लेंगे।

320 तालाबों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण जल्द पूरा करने व 467 नए तालाबों पर काम शुरू करने के निर्देश

अभी कुछ और सालों का निवासियों को करना पड़ेगा इंतजार 
पहले बनेगा नया स्कूल, फिर हटेगा पुराना ढांचा: गमाडा

इस मामले में गमाडा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एक्सईएन) जतिंदर सिंह ने 
बताया कि सेक्टर-69 में नए स्कूल के निर्माण के लिए जमीन अलॉट की जा चुकी 
है। उन्होंने कहा कि पहले नए स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी 
लोक निर्माण विभाग की है। उन्होंने बताया कि नया स्कूल तैयार होने के बाद 
पुराने स्कूल को शिफ्ट कर हटाया जाएगा और इसके बाद प्रस्तावित सड़क का 
निर्माण किया जाएगा। हलांकि गमाडा तथा लोक निर्माण विभाग में यह प्रक्रिया 
फिलहाल पत्राचार तक ही सिमटी हुई है। वास्तिवकता में धरातल पर मामला जस 
का तस ही प्रतीत होता है। स्कूल निर्माण के लिए फंड, भवन का नक्शा, निर्माण 
का टैंडर आदि की प्रक्रिया अभी शुरु भी नहीं हो पाई है। जिससे प्रतीत होता है कि 
अभी कई वर्षों का और इंतजार निवासीयों को करना पड़ेगा।

वैकल्पित मार्ग का हो निर्माण
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में देरी से सबसे ज्यादा परेशानी 
रोजाना आने-जाने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। बरसात के मौसम में 
कच्चे रास्तों की हालत खराब हो जाती है और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता 
है। निवासियों की मांग है कि जब तक नए स्कूल का निर्माण कार्य  न हो जाये 
निगम पक्के वैकल्पित मार्ग का निर्माण करवाये। अच्छा होगा यदि  स्कूल भवन 
के  निर्माण को जल्द पूरा करवाकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जाए, 
ताकि सेक्टर-69 को वर्षों बाद एक स्थायी और सुरक्षित प्रवेश मार्ग मिल सके।

वॉशरूम के बाहर बैरिकेड से आवाजाही में 
परेशानी, वाटर कूलर में नहीं आता पानी

सागर  पाहवा | मोहाली
समर न्यूज 

जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स 
में जहां आम लोगों को बेहतर 
सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे 
किए जाते हैं, वहीं कॉम्प्लेक्स के 
अंदर ही स्टाफ और यहां आने वाले 
लोगों को बुनियादी सुविधाओं के 
लिए परेशान होना पड़ रहा है। 
   डीसी ऑफिस परिसर के कमरा 
नंबर 522 और 520, जहां स्टेट 
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) का 
कार्यालय है और पीबी-01 नंबर 
से संबंधित वाहनों की रजिस्ट्रेशन 
प्रक्रिया होती है, वहीं लेबर 
डिपार्टमेंट का कार्यालय भी है। यहां 

स्टाफ के लिए बनाए गए वॉशरूम 
के बाहर बैरिकेड लगा हुआ है, 
जिसके कारण वॉशरूम तक आने-
जाने में कर्मचारियों के साथ-साथ 
आसपास से गुजरने वाले लोगों 
को भी परेशानी का सामना करना 
पड़ता है। रास्ते में बैरिकेड होने के 
कारण आवाजाही प्रभावित होती है 
और कई बार लोगों को संकरे स्थान 
से होकर निकलना पड़ता है। वाटर 
कूलर लगा, लेकिन पानी नहीं

इसी परिसर में लोगों और 
कर्मचारियों की सुविधा के लिए 
वाटर कूलर भी लगाया गया है, 
लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 
पानी उपलब्ध नहीं रहता। 
   ऐसे में दूर-दराज से अपने 
सरकारी काम करवाने के लिए 
आने वाले लोगों को पीने के पानी 
के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता 
है। खासकर गर्मी के मौसम में यह 
समस्या और गंभीर हो जाती है।

लाखों खर्च कर बनाए कॉम्प्लेक्स 
में व्यवस्थाओं पर सवाल: जिला 
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स को इस उद्देश्य 
से तैयार किया गया था कि एक ही स्थान 
पर लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों 
की सुविधाएं मिल सकें। लेकिन यदि 
परिसर में आने वाले लोगों को पीने 
के पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी 
उपलब्ध न हो और कर्मचारियों के लिए 
बने वॉशरूम के बाहर ही आवाजाही 
बाधित हो रही हो, तो व्यवस्था पर 
सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों 
का कहना है कि प्रशासन को केवल 
बड़ी इमारत और आधुनिक कार्यालय 
बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, 
बल्कि वहां साफ-सफाई, पीने के 
पानी, वॉशरूम और सुचारु आवाजाही 
जैसी बुनियादी सुविधाओं की नियमित 
निगरानी भी करनी चाहिए।

सेक्टर-69 की एंट्री रोड के निर्माण में 30 सालों 
से बाधक बना तीन कमरों का प्राइमरी स्कूल 

गुरमीत सिंह | डेराबस्सी
समर न्यूज 

डेराबस्सी की बेहड़ा रोड पर पंजाब 
एसिड कम प्राइवेट लिमटेड नामक 
केमिकल फैक्ट्री की करीब 10 
एकड़ जमीन पर कॉलोनी विकसित 
कर प्लॉट बेचने का मामला सामने 
आया है। आरोप है कि बिना जरूरी 
सरकारी मंजूरियां लिए इस जमीन पर 
सड़कें बनाने के साथ-साथ अन्य 
विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। 
   मामला सामने आने के बाद 
गमाडा और संबंधित प्रशासनिक 
विभागों की निगरानी व्यवस्था पर 
सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के 
अनुसार कॉलोनी का नक्शा सोशल 

मीडिया पर वायरल कर प्लॉटों की 
बिक्री का प्रचार किया जा रहा है। 
वायरल नक्शे के मुताबिक यहां 
करीब 43 प्लॉट काटे गए हैं, 
जिनका आकार 700 से 1500 गज 
तक बताया जा रहा है। आरोप है 
कि केमिकल फैक्टरी की जमीन पर 
सड़क बनाने के अलावा कथित तौर 
पर सीवरेज लाइन बिछाने का काम 
भी किया गया है।
  नियमों के अनुसार किसी भी 
कॉलोनी को विकसित करने या 
प्लॉटिंग करने से पहले संबंधित 
विभागों से आवश्यक मंजूरियां 
लेना जरूरी होता है। इसके अलावा 
सरकार को निर्धारित फीस और 
अन्य विकास शुल्क भी जमा 

करवाने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों 
का आरोप है कि इस मामले में इन 
नियमों की कथित तौर पर अनदेखी 
की जा रही है। लोगों का कहना है 
कि यदि बिना मंजूरी वाली कॉलोनी 
में प्लॉट खरीदे जाते हैं तो भविष्य में 
खरीदारों को सड़क, सीवरेज, पानी 
और अन्य मूलभूत सुविधाएं हासिल 
करने में परेशानी का सामना करना 
पड़ सकता है।
   राजस्व विभाग की भूमिका 
पर भी सवाल: मामले की पड़ताल 
के दौरान यह आरोप भी सामने आया 
है कि इंडस्ट्रियल जमीन को कथित 
तौर पर कृषि भूमि दर्शाकर रजिस्ट्रियां 
करवाई गईं। स्थानीय लोगों ने मांग 
की है कि इस पहलू की भी जांच 

की जाए और पता लगाया जाए कि 
जमीन की रजिस्ट्रियां किन दस्तावेजों 
और आधार पर की गईं।
   इसी बेहड़ा रोड पर थापर 
यूनिवर्सिटी के नजदीक भी करीब 
10 एकड़ कृषि भूमि पर कथित तौर 
पर कॉलोनी काटने का मामला पहले 
सामने आ चुका है। लगातार सामने 
आ रहे ऐसे मामलों के चलते गमाडा 
की निगरानी और कार्रवाई को लेकर 
सवाल और गंभीर हो गए हैं।
   इस संबंध में गमाडा के जेई 
बलकरण सिंह बराड़ ने कहा कि 
वह मौके का दौरा कर मामले की 
जांच करेंगे। तहसीलदार बीरकरण 
सिंह ने भी कहा कि मामले की जांच  
करवाई जाएगी।

जबरन समझौते पर हस्ताक्षर 
करवाने व नाक रगड़वाकर माफी 
मांगने की वीडियो बनाने का आरोप

गुरमीत सिंह| डेराबस्सी
समर न्यूज 

एसबीपी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लाखों 
रुपये निवेश करने वाले एक डॉक्टर 
ने पैसे वापस मांगने पर कंपनी के 
स्टाफ पर कार्यालय में मारपीट करने 
और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 
धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 
मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस 
को शिकायत दी है। पुलिस ने मामले 
की जांच शुरू कर दी है।
   दांतों के डॉक्टर तुषार ने आरोप 
लगाया कि एसबीपी हाउसिंग प्रोजेक्ट 
ग्रुप के स्टाफ के कहने पर उन्होंने 
लाखों रुपये का निवेश किया था। 
उन्हें वर्ष 2025 में रेरा नंबर आने का 

भरोसा दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ। अब उन्हें वर्ष 2028 में रेरा 
नंबर आने की बात कही जा रही है। 
पैसे वापस मांगने पर उन्हें कंपनी का 
कामकाज संदिग्ध लगने लगा। डॉक्टर 
के अनुसार, इस संबंध में स्टाफ के 
साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी 
उनके पास है। डॉ. तुषार ने आरोप 
लगाया कि डेराबस्सी कार्यालय में काम 
करने वाले गुरताज सिंह ने पहले उन्हें 
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी 
और बाद में कार्यालय में अपने साथियों 
के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट 
की। डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया 

कि बीती रात उन्हें कार्यालय बुलाकर 
दो निहंग सिंहों और स्टाफ की मौजूदगी 
में जबरन माफी मंगवाई गई। उनके 
मोबाइल से संदेश भेजे गए और नाक 
रगड़कर माफी मांगने की वीडियो भी 
बनाई गई। इसके बाद उन्होंने दोबारा 
डेराबस्सी थाने में शिकायत दी।
   डॉक्टर ने आरोप लगाया कि पैसे 
वापस मांगने के कारण उन्हें अपनी जान 
का खतरा है। अपने आप को मैनेजर 
बताने वाले  गुरताज सिंह ने डॉक्टर 
के सभी आरोपों को खारिज करते हुए 
उलटे डॉक्टर पर ही मारपीट करने के 
आरोप लगाए। उनका कहना है कि 
डॉक्टर ने उनके सिख धर्म के बारे में 
आपत्तिजनक बातें कहीं और परिवार 
को गालियां दीं।थाना प्रभारी सुमित मोर 
ने बताया कि डॉक्टर के बयान दर्ज कर 
लिए गए हैं और मामले की जांच की 
जा रही है। 

इंडस्ट्रियल प्लॉट वाली कॉलोनी का सोशल मीडिया पर वायरल नक्शा चर्चा में, मंजूरी न लेने का आरोप

डॉक्टर ने स्टाफ पर कार्यालय में मारपीट करने के लगाए आरोप, पुलिस कर रही जांच

डेराबस्सी में केमिकल फैक्ट्री की जमीन पर काटी अवैध कॉलोनी 
गमाडा और डेराबस्सी प्रशासन की निगरानी पर उठे गंभीर सवाल 

पैसे वापस मांगने पर एसबीपी ग्रुप के स्टाफ पर 
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी देने का आरोप

डीसी ऑफिस में स्टाफ व आम लोगों के लिए सुविधाओं का अभाव 

सागर पाहवा |  मोहाली
समर न्यूज

प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के पास मोहाली 
बाईपास पर एक सीमेंट मिक्सचर ट्रक 
की टक्कर से इनोवा सवार तीन लोग 
घायल हो गए। हादसे में एक युवक 
की बाईं टांग और उसके दोस्त की दाईं 
जांघ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि युवती 
की बाईं तरफ की पसलियों में फ्रैक्चर 
हुआ है। घायलों को राहगीरों की मदद 
से जीरकपुर के जेपी अस्पताल में भर्ती 
कराया गया। 
  पुलिस को दिए बयान में जीरकपुर 
निवासी अमित शर्मा (27) ने बताया 
कि वह मोहाली में टूर एंड ट्रैवल्स का 
काम करता है। 18 अगस्त की रात वह 
अपने स्टाफ सदस्य मोहित ठाकुर और 
हरगुण कौर के साथ रोपड़ से मीटिंग के 
बाद इनोवा कार से जीरकपुर लौट रहा 
था। इसी दौरान ट्रक टक्कर मार वाहन 
छोड़कर फरार हो गया।
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पत्नी को कथित तौर पर छोडक़र 
विदेश जाने के मामले में एनआरआई 
विंग ने एक व्यक्ति को हैदराबाद से 
गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 
गुरजंट सिंह निवासी खमाणों के रूप 
में हुई है। उसके खिलाफ उसकी पत्नी 
गुरविंदर कौर की शिकायत पर मोहाली 
के एनआरआई थाने में मामला दर्ज 
किया गया था। 
  आरोपी के खिलाफ लुकआउट 
सर्कुलर (एलओसी) जारी था। 
विदेश से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचते 
ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 
एनआरआई विंग के एसएचओ हिम्मत 
सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 
उसकी पत्नी ने शिकायत दी थी। 
शिकायत के आधार पर मामला दर्ज 
कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस को 
आरोपी के विदेश में होने की जानकारी 
मिली थी। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी 
के लिए एलओसी जारी कर दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, गुरजंट सिंह की 
वर्ष 2019 में गुरविंदर कौर के साथ 
शादी हुई थी। शिकायतकर्ता पत्नी का 
आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद 
ही आरोपी उसे छोडक़र विदेश चला 
गया और  वापस नहीं आया।

सागर पाहवा |  मोहाली
समर न्यूज 

सागर  पाहवा  आईटी सिटी थाना 
पुलिस ने नशे की हालत में घूम रहे 
एक युवक को काबू कर उसका डोप 
टेस्ट करवाया। 
  जांच में युवक के शरीर में मॉर्फिन, 
ट्रामाडोल और बेंजोडायजेपिन 
की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके 
बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 
एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत 
केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त की रात 
एएसआई संजय कुमार पुलिस पार्टी के 
साथ एयरपोर्ट चौक से गांव रुड़का की 
तरफ गश्त और चेकिंग कर रहे थे।

प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के 
पास ट्रक ने इनोवा को 

मारी टक्कर, तीन घायल

पत्नी को छोड़ विदेश 
भागा, हैदराबाद एयरपोर्ट 
पर उतरते ही गिरफ्तार

नशे की हालत में घूम रहा 
युवक डोप टेस्ट में पॉजिटिव

जिम्मेदार अधिकारियों को 
करनी चाहिए मौके की जांच
 स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और 
लेबर डिपार्टमेंट के आसपास 
की व्यवस्थाओं का संबंधित 
अधिकारियों को मौके पर 
निरीक्षण करना चाहिए। वॉशरूम 
के बाहर लगाए गए बैरिकेड 
को इस तरह व्यवस्थित किया 
जाना चाहिए कि कर्मचारियों 
और आम लोगों की आवाजाही 
प्रभावित न हो। वहीं वाटर कूलर 
में नियमित पानी की उपलब्धता 
सुनिश्चित करना भी जरूरी है, 
ताकि सरकारी कार्यालय में आने 
वाले लोगों को बुनियादी सुविधा 
के लिए परेशान न होना पड़े।
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एम्स मोहाली में साइइकैट्री वार्ड का 
आखिरकार शुभारंभ हो गया। वार्ड 
के उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य विभाग 
के राज्य अधिकारियों की ओर से 
संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग 
का लंबे समय से लंबित मेंटल हेल्थ 
एक्ट (एमएचसीए) 2017 के तहत 
निरीक्षण भी किया गया। 
   संस्थान के अनुसार निरीक्षण सफल 
रहा और अधिकारियों ने बंद लेकिन 
सुव्यवस्थित साइकैट्री वार्ड की 
सराहना की। अब संस्थान को जल्द 
ही एमएचसीए रजिस्ट्रेशन मिलने की 
उम्मीद है। विभाग की ओर से कहा 

गया कि आज के समय में मानसिक 
स्वास्थ्य को दुनियाभर में शारीरिक 
स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण माना 
जा रहा है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य 
से जुड़ी सुविधाओं को अभी भी कई 
जगह अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल 
पाती। एम्स मोहाली में मानसिक 
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने 
की दिशा में साइकैट्री वार्ड की 
स्थापना को महत्वपूर्ण कदम माना जा 
रहा है।संस्थान ने इस उपलब्धि का 

श्रेय डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉ. नवदीप 
सिंह सैनी के विजन और मार्गदर्शन 
के साथ डॉ. मनीष गुप्ता, डॉ. 
अश्वनी कुमार गुप्ता, डॉ. परमिंदर, 
डॉ. तरनजोत, डॉ. अमित अग्रवाल 
और डॉ. करणबीर सहित पूरी टीम के 
सहयोग को दिया।
  विभाग की डॉ. निधि मल्होत्रा 
और डॉ. एकराम गोयल सहित टीम 
ने साइकैट्री वार्ड की स्थापना और 
एमएचसीए निरीक्षण सफलतापूर्वक 
पूरा होने को विभाग के लिए दोहरी 
उपलब्धि बताया। वार्ड के शुरू 
होने से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 
मरीजों की सेवाओं को बेहतर और 
व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने 
में मदद मिलेगी।
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मोहाली के फेज-2 स्थित पंजाब 
सड़कें एवं पुल विकास बोर्ड तथा 
तकनीकी सलाहकार, पंजाब सरकार  
के कार्यालय में मंगलवार सुबह 
अचानक आग लग गई। आग तेजी 
से फैलने के कारण कार्यालय में रखा 
फर्नीचर, सामान और रिकॉर्ड इसकी 
चपेट में आ गया। करीब 2 घंटे की 
मशक्कत के बाद टीम ने आग पर 
काबू पा लिया। फायर विभाग के 
मुताबिक, कार्यालय के अंदर आग 
काफी तेज थी और लगातार धुआं उठ 
रहा था। आग बुझाने के दौरान अंदर 

का तापमान भी काफी अधिक था, 
जिससे फायरकर्मियों को काम करने 
में दिक्कत आई। आग ने कार्यालय 
में रखे फर्नीचर और अन्य सामान 
के साथ रिकॉर्ड को भी नुकसान 
पहुंचाया। फिलहाल कुल नुकसान का 
आकलन किया जा रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिली सुविधा, एमएचसीए रजिस्ट्रेशन जल्द मिलने की उम्मीद
एम्स मोहाली में शुरू हुआ साइकैट्री वार्ड

मोहाली के फेज 2 स्थित पीडब्ल्यूडी के 
कार्यालय में लगी आग, पाया काब ू

स्कूल के भवन निर्माण के पश्चात ही हो पाएगा सड़क निर्माण कार्य शुरू

डॉक्टर तुषार डेराबस्सी में उस जगह को दिखाते जहां 
प्रोजेक्ट आने की बात कही गई थी। यहां अब झाड़िया हैं।

 फैक्टरी की चारदीवारी के अंदर बनाई गई सड़क।                                                                 सोशल मीडिया पर वायरल कॉलोनी का नक्शा।

ग्रे और ब्लैक वाटर को ट्रीट करने पर बन रही रणनीति
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 20,100 तालाब हैं, जिनमें 19,219 ग्रामीण और 
881 शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें से जो तालाब प्रदूषित एवं ओवरफ्लोइंग हैं, उनपर खासा 
फोकस किया जा रहा है।  गांवों के ग्रे और ब्लैक वाटर को ट्रीट करने पर भी रणनीति 
बनाई जा रही है। इसके लिए तालाब से बाहर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथवा एसटीपी की 
व्यवस्था की जा सकती है। गांव या पंचायत की जमीन का उपयोग इसके लिए किया जा 
सकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एसटीपी की व्यवस्था के लिए 
भी कार्य किया जाए तथा तालाब में पानी पहुंचने से पहले आवश्यक प्री-ट्रीटमेंट सुनिश्चित 
किया जाए। बैठक में मैकेनिकल एरेशन और नैनोबबल टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों पर 
भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि 320 तालाबों के नवीनीकरण 
एवं सौंदर्यीकरण का चल रहा कार्य तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही 467 नए तालाबों को 
चिन्हित कर वहां भी कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने पूर्ण हो चुके तालाबों के रखरखाव 
के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने तालाबों पर लगे सोलर 
पंपों के आसपास ऊंचे स्तर पर पानी के फिल्ट्रेशन की व्यवस्था करने तथा सोलर पंपों के 
रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने 350 अमृत सरोवरों 
की स्थिति से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पूर्ण किए गए तालाबों के बेहतर उपयोग 
और रखरखाव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। गांवों के तालाबों में मत्स्य पालन के 
लिए भविष्य में किए जाने वाले आवंटन/नीलामी को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत करने 
तथा तालाबों के सार्वजनिक हित में बेहतर उपयोग पर ध्यान देने को कहा।
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सीएम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की सातवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी, संगठन के प्रति योगदान को किया याद

{ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम; 
2016 से 2026 के बीच जारी 
बी-1 और बी-2 वीजा पर 
नजर, शरण मांगने वालों को 
किया जाएगा चिह्नित

एजेंसी। वाशिंगटन
 

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 
कारोबार और पर्यटन के लिए जारी 
किए गए करीब दो लाख तक वीजा 
रद्द करने की तैयारी में है। निशाने पर 
ऐसे विदेशी नागरिक हैं, जो बी-1 
(व्यावसायिक) या बी-2 (पर्यटन) 
वीजा पर अमेरिका पहुंचे और बाद 
में वहीं शरण के लिए आवेदन कर 
दिया या वर्तमान में शरण मांग रहे हैं। 
यदि यह योजना लागू होती है तो इसे 
अमेरिकी इतिहास में एक साथ वीजा 
रद्द करने की सबसे बड़ी कार्रवाई 
माना जाएगा। हालांकि, अभी अंतिम 
संख्या तय नहीं है और प्रक्रिया आगे 
बढ़ने के साथ इसमें बदलाव हो 
सकता है।
   अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 
दस्तावेजों और अधिकारियों के 
हवाले से सामने आई जानकारी के 
अनुसार, प्रस्तावित कार्रवाई 2016 

से 2026 के बीच जारी बी-1 और 
बी-2 वीजा पर लागू होगी। विदेश 
मंत्रालय इस प्रक्रिया में गृह सुरक्षा 
विभाग के साथ मिलकर ऐसे लोगों 
की पहचान करेगा। अधिकारियों के 
अनुसार, संबंधित वीजा रद्द होने का 
अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रभावित 
लोगों को तत्काल निर्वासित कर 
दिया जाएगा। जिन लोगों के शरण 
संबंधी मामले लंबित हैं, उन्हें अलग 
आव्रजन श्रेणी में रखा जा सकता 
है, लेकिन उनका कारोबार या पर्यटन 
वाला वीजा दर्जा समाप्त हो जाएगा।
  {शरण व्यवस्था के दुरुपयोग 
का आरोप: अमेरिकी विदेश 
मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने 
कहा है कि सरकार ऐसे विदेशियों की 
पहचान कर रही है, जो अल्पकालिक 
यात्रा के उद्देश्य से अमेरिका आए 
लेकिन बाद में स्थायी रूप से रहने के 
लिए शरण का आवेदन करने लगे। 
उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने 
भी अमेरिकी शरण व्यवस्था में लंबे 
समय से बड़ी संख्या में गैर-जरूरी 
दावों का आरोप लगाया है। प्रशासन 
का तर्क है कि पर्यटन या कारोबार 
के लिए दिए गए वीजा का इस्तेमाल 

स्थायी रूप से अमेरिका में रहने के 
रास्ते के रूप में नहीं होना चाहिए। 
विदेश मंत्रालय ने अभी यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि आखिर कितने वीजा 
रद्द किए जाएंगे। उपलब्ध जानकारी 
के मुताबिक करीब दो लाख का 
आंकड़ा संभावित अधिकतम संख्या 
है। अंतिम कार्रवाई चरणबद्ध तरीके 
से हो सकती है और कितने लोगों पर 
लागू होगी, यह जांच तथा प्रशासनिक 
प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।
  {आव्रजन नीति में लगातार 
सख्ती: ट्रंप प्रशासन के दूसरे 
कार्यकाल में अमेरिका ने आव्रजन 
और वीजा व्यवस्था को लगातार 
कड़ा किया है। विदेश मंत्रालय 
के अनुसार, प्रशासन अब तक 
विदेशी नागरिकों के 1.75 लाख 
से अधिक वीजा रद्द कर चुका है। 
वीजा आवेदकों की जांच में सोशल 

मीडिया गतिविधियों समेत कई 
अतिरिक्त जानकारियों पर भी ध्यान 
दिया जा रहा है। इसके अलावा 
कुछ श्रेणियों के आवेदकों के लिए 
आर्थिक गारंटी और अन्य शर्तें भी 
कड़ी की गई हैं। अमेरिकी प्रशासन 
इन कदमों को राष्ट्रीय सुरक्षा और 
आव्रजन कानूनों के पालन से जोड़ 
रहा है। ट्रंप सरकार अवैध आव्रजन 
पर रोक और सीमा नियंत्रण को 
अपनी प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं 
में रखती है। इसके तहत वीजा रद्द 
करने के साथ निर्वासन की कार्रवाई 
भी तेज की गई है।
  {कानूनी चुनौती की संभावना: 
प्रस्तावित सामूहिक वीजा रद्दीकरण 
को लेकर कानूनी चुनौती की संभावना 
भी जताई जा रही है। अधिकार समूहों 
ने ट्रंप प्रशासन की व्यापक आव्रजन 
कार्रवाई पर पहले भी सवाल उठाए हैं। 
उनका आरोप है कि सख्त नीतियों से 
उचित प्रक्रिया और नागरिक अधिकार 
प्रभावित हो सकते हैं। यदि दो लाख 
तक वीजा रद्द करने की प्रक्रिया आगे 
बढ़ती है तो इसके दायरे और कानूनी 
आधार को अदालतों में चुनौती दिए 
जाने की संभावना है।

 {भारतीय यात्रियों पर भी 
नजर: प्रस्तावित कार्रवाई का असर 
अलग-अलग देशों के उन नागरिकों 
पर पड़ सकता है, जिन्होंने बी-1 
या बी-2 वीजा पर अमेरिका की 
यात्रा की और बाद में शरण के लिए 
आवेदन किया। हालांकि उपलब्ध 
जानकारी में प्रभावित लोगों की 
राष्ट्रीयता के आधार पर कोई सूची 
जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी 
यह कहना संभव नहीं है कि कितने 
भारतीय नागरिक इस कार्रवाई के 
दायरे में आएंगे। सामान्य पर्यटक 
या कारोबारी वीजाधारकों के लिए 
केवल इस प्रस्ताव के आधार पर 
किसी व्यापक रद्दीकरण की घोषणा 
नहीं हुई है।
  अमेरिकी विदेश मंत्रालय आने वाले 
सप्ताहों में कार्रवाई की औपचारिक 
प्रक्रिया और इसके दायरे को स्पष्ट 
कर सकता है। अधिकारियों ने संकेत 
दिया है कि वीजा रद्द करने की 
प्रक्रिया एक साथ पूरी होने के बजाय 
चरणबद्ध तरीके से चल सकती 
है। इसलिए फिलहाल दो लाख का 
आंकड़ा संभावित अधिकतम संख्या 
है, अंतिम संख्या नहीं। 

अमेरिका में दो लाख के लगभग विदेशियों के वीजा रद्द करने की तैयारी

सागर पाहवा। मोहाली
समर न्यूज

 
पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास 
जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व 
को समर्पित वर्षभर चलने वाले 
समारोहों की श्रृंखला के तहत रयात 
बाहरा विश्वविद्यालय में सातवां 
राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित 
किया गया। 
   सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप 
में महल कलां से विधायक एवं 
पंजाब विधानसभा की विशेषाधिकार 
समिति के चेयरमैन कुलवंत सिंह 
पंडोरी ने शिरकत की। 
  इस अवसर पर पंजाब सरकार के 
सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार 
श्री दीपक बाली, डेरा संत बाबा 
प्रीतम दास जी के प्रमुख संत बाबा 
निर्मल दास जी, गुरु नानक देव 
विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग 
के प्रमुख प्रो. मनजिंदर सिंह, डेरा 

संत प्रीतम दास से आर्किटेक्ट संतोष 
कुमारी, रयात बाहरा विश्वविद्यालय 
के चांसलर गुरविंदर सिंह बाहरा, 
वाइस चांसलर संजय कुमार, 
रजिस्ट्रार प्रो. एल.के. यादव, डीन 
विद्यार्थी कल्याण डॉ. सिमरजीत 
कौर, विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं 
बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। 
  सेमिनार को संबोधित करते हुए 
कुलवंत सिंह पंडोरी ने कहा कि श्री 
गुरु रविदास जी महाराज की महान 
शख्सियत किसी एक वर्ग, धर्म 
अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। 
उनकी वाणी और विचारधारा समूची 
मानवता को समानता, प्रेम, भाईचारे, 
सच्चाई और मानवीय सम्मान का 
संदेश देती है। गुरु साहिब ने अपने 

समय की सामाजिक असमानताओं 
के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए 
ऐसे समाज की कल्पना की, जहां 
किसी भी व्यक्ति के साथ जात-
पात अथवा किसी अन्य आधार पर 
भेदभाव न हो। 
  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. 
भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 
पंजाब सरकार द्वारा गुरु रविदास जी 
महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को 
पूरे वर्ष विभिन्न समारोहों के माध्यम 
से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 
केवल एक ऐतिहासिक दिवस मनाना 
नहीं, बल्कि गुरु साहिब की शिक्षाओं 
को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उन्हें 
समानता, सेवा एवं मानवता के 
सिद्धांतों से जोड़ना है। 

लक्की भट्टी | लुधियाना 
समर न्यूज

 
सिद्ध पीठ महाबली संकटमोचन 
श्री हनुमान मंदिर, जोशी नगर 
धाम, शंकराचार्य नगर में साप्ताहिक 
श्रृंखलाबद्ध 1362 वें हवन यज्ञ का 
आयोजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव के 
साथ किया गया। मंदिर के प्रधान 
अमन जैन, चेयरमैन ऋषि जैन एवं 
उपप्रधान अनुज मदान की अध्यक्षता 
में आयोजित हवन यज्ञ में आनंद 
चोपड़ा , रीतू चोपड़ा ,मानवी चोपड़ा 
परिवार व बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं 
ने परिवार सहित भाग लिया।
   वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 
श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां 
अर्पित कर भगवान से परिवार की 
सुख-शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि 
की कामना की। हवन यज्ञ के दौरान 
मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण 
से गूंज उठा। प्रातःकाल आयोजित 

हवन यज्ञ में मंदिर के आचार्य 
देवी दयाल जी, आचार्य राम जी, 
आचार्य विश्राम जी, आचार्य संजय 
जी, आचार्य सुरेश जी एवं आचार्य 
नारायण जी ने विधिवत मंत्रोच्चार 
के साथ पूजा-अर्चना करवाई। 
श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक यज्ञ में 
आहुतियां डालकर धार्मिक परंपरा में 
सहभागिता की।
   इस अवसर पर अनुज मदान ने कहा 
कि अगर हम भावी पीढ़ियों को अपने 
सनातन धर्म के इतिहास से परिचित 
कराये तो इसके स्करात्मक परिणाम 
सामने आएंगे अर्थात अपने धर्म का 
ज्ञान होने पर आगे बड़ कर प्रचार व 
प्रसार करेंगे ओर मंदिर में इसका प्रत्यक्ष 

परिणाम देखने को मिलता है यहां 
पहले युवा अपना जन्म दिन पश्चमी 
सभ्यता से प्रभावित होकर मनाते थे 
परन्तु आज मंदिर में जन्म दिन पर 
,सालगिरह पर इर शुभ अवसरों पर 
भक्त हवन यज्ञ कर अपना विशेष 
दिन मना रहे है ओर भाव पश्चमी 
सभ्यता को भूल कर सनातन धर्म 
प्रति अपने धर्म का निर्वाह कर रहे है 
जोकि भविष्य में स्करात्मक बदलाव 
लेकर आएगा।अमन जैन व ऋषि जैन 
ने कहा कि मंदिर में 1 सितंबर से श्री 
मद भागवत कथा अंतर्गत श्री कृष्ण 
कथा आयोजन की तैयारियां आरम्भ 
हो चुकी है ओर भक्त इस कथा प्रति 
उत्साहित है।

लक्की भट्टी | लुधियाना 
समर न्यूज

 
पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं 
और कनाडा की प्रमुख हस्तियों के 
प्रतिनिधिमंडल ने कनाडा के ब्रैम्पटन 
स्थित ब्रैम्पटन सेंटर हल्के के कार्यालय 
में सांसद अमनदीप कौर सोढी से 
मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का 
नेतृत्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
के पूर्व महासचिव पवन दीवान 
और शहीद भगत सिंह नगर योजना 
बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सतवीर सिंह 
पल्लीझिक्की ने किया। प्रतिनिधिमंडल 
में लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के 

नेशनल वाइस-प्रेसिडेंट हरदम मांगट, 
अमरप्रीत औलख, यादविंदर सोढी 
और अजीत सुधीर भी शामिल रहे। 
बैठक के दौरान भारत-कनाडा संबंधों, 
दोनों देशों में व्यापार और प्रस्तावित 
मुक्त व्यापार समझौते को लेकर विस्तार 
से चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि समझौते 
की शर्तों को अंतिम रूप देने की दिशा में 
दोनों देशों के अधिकारी काम कर रहे हैं। 
  कनाडा की इमिग्रेशन नीति और 
भारतीय छात्रों को पेश आ रही 
समस्याओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। 
कनाडा में बसे भारतीयों की भारत स्थित 
संपत्तियों और उनके परिवारों के वीजा 
संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

अशवनी पाहवा | लुधियाना 
समर न्यूज

 
लुधियाना में आयोजित ‘एक शाम शिव 
के नाम’ कार्यक्रम को लेकर पटियाला से 
कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी की सोशल 
मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया 
है। पोस्ट से नाराज सनातन सेवा समिति 
मालवा जोन के संगठन महासचिव 
वरुण मेहता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 
ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर स्वपन 
शर्मा को लिखित शिकायत देकर 
कार्रवाई की मांग की। शिकायत में सांसद 
पर सनातन धर्म प्रेमियों की भावनाएं 
आहत करने का आरोप लगाया गया है। 

वरुण मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार 
की ओर से हनुमान चालीसा, ‘एक 
शाम शिव के नाम’, रामायण मंचन 
और सनातनी नववर्ष जैसे कार्यक्रम 
आयोजित किए जा रहे हैं। 
  पटियाला के श्री काली माता मंदिर का 
जीर्णोद्धार भी जारी है। आरोप लगाया कि 
सांसद ने इन आयोजनों को लेकर सोशल 
मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। 
प्रतिनिधियों ने पोस्ट की जांच करवाकर 
कानूनी कार्रवाई की मांग की। 
   मेहता के अनुसार, पुलिस कमिश्नर 
ने शिकायत डीए लीगल को भेजने 
और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का 
आश्वासन दिया।

लक्की भट्टी | लुधियाना 
समर न्यूज

 
गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल 
साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना के 
वेटरनरी मेडिसिन विभाग की ओर 
से “पालतू पशुओं एवं पशुधन 
में इकोकार्डियोग्राफी” विषय पर 
व्यावहारिक कार्यशाला आयोजित 
की गई। 
  इसका उद्देश्य पशुओं में हृदय 
स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए 
इकोकार्डियोग्राफी तकनीक के 
उपयोग में पशु चिकित्सा पेशेवरों 
के व्यावहारिक कौशल को मजबूत 

करना था। प्रशिक्षण में पंजाब 
पशुपालन विभाग के नौ पशु 
चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया।
   विशेषज्ञ डॉ. नीतू सैनी, डॉ. शबनम 
सिद्धू और डॉ. तन्विका सांगवान ने 
प्रतिभागियों को इकोकार्डियोग्राफी 
परीक्षण, छवि विश्लेषण, हृदय 
संरचनाओं की पहचान और 
कार्यप्रणाली के मूल्यांकन का 
प्रशिक्षण दिया। उप-कुलपति डॉ. 
जतिंदर पाल सिंह गिल ने कहा कि 
ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम पशु चिकित्सा 
पेशेवरों को आधुनिक निदान एवं 
उपचार तकनीकों से अपडेट रखने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लक्की भट्टी | लुधियाना 
समर न्यूज

 
डीएमसी एंड एच के प्रतिष्ठित 
पूर्व छात्र एवं पूर्व फैकल्टी 
सदस्य डॉ. राजिंदर कुमार बंसल 

को बाबा फरीद 
यूनिवर्सिटी ऑफ 
हेल्थ साइंसेज 
(बीएफयूएचएस) 
का वाइस चांसलर 

नियुक्त किया गया है। 
  उनकी नियुक्ति पर डीएमसी 
एंड एच परिवार ने खुशी जताते 
हुए उन्हें बधाई और नई जिम्मेदारी 
के लिए शुभकामनाएं दीं। 
डॉ. बंसल ने वर्ष 1988 में 
डीएमसी एंड एच से एमबीबीएस 
और 1992 में एमडी की पढ़ाई 
पूरी की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 
2000 में एसजीपीजीआईएमएस, 

लखनऊ से न्यूरोलॉजी की 
डिग्री हासिल की। वर्ष 2002 
में उन्होंने डीएमसी एंड एच के 
न्यूरोलॉजी विभाग में सेवाएं शुरू 
कीं और 2010 में प्रोफेसर बने। 
संस्थान के साथ दो दशक से 
अधिक समय तक जुड़े रहने के 
दौरान उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, 
मरीजों के उपचार, विद्यार्थियों एवं 
चिकित्सकों के मार्गदर्शन तथा 
न्यूरोलॉजी सेवाओं को बेहतर 
बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
   डीएमसी एंड एच मैनेजिंग 
सोसायटी के सचिव बिपिन गुप्ता 
और प्रिंसिपल डॉ. जी.एस. वांडर 
ने डॉ. बंसल को बधाई देते हुए 
कहा कि उनका वाइस चांसलर 
बनना संस्थान के लिए गर्व की बात 
है। उन्होंने विश्वास जताया कि डॉ. 
बंसल का अनुभव बीएफयूएचएस 
के लिए उपयोगी साबित होगा।

श्री गुरु रविदास जी की वाणी समूची मानवता 
को समानता का देती है संदेश : कुलवंत सिंह

हवन यज्ञ से वातावरण में होता है सकारात्मक 
ऊर्जा का संचार: अमन ऋषि जैन / अनुज मदान

पंजाब कांग्रेस नेताओं ने कनाडाई सांसद 
अमनदीप कौर सोढी से की मुलाकात

सांसद धर्मवीर गांधी की सोशल मीडिया 
पोस्ट पर विवाद, पुलिस को शिकायत

पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए 
इकोकार्डियोग्राफी पर कार्यशाला

डॉ. राजिंदर कुमार बंसल बने 
बीएफयूएचएस के कुलपति

एजेंसी। नई दिल्ली
 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 
ने केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर 
आरक्षण को ‘चोर दरवाजे’ से खत्म 
करने की कोशिश करने का आरोप 
लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान 
में बदलाव किए बिना भी सरकारी 
नौकरियों में आरक्षण के अवसर कम 
किए जा सकते हैं। खड़गे ने इसके 
लिए बड़ी संख्या में सरकारी पदों के 
खाली रहने, सार्वजनिक क्षेत्र की 
नौकरियां घटने और स्थायी रोजगार 
की जगह ठेका व्यवस्था बढ़ने का 
मुद्दा उठाया।
   खड़गे ने सोशल मीडिया मंच 
‘एक्स’ पर कहा कि 2015 में केंद्र 
सरकार में करीब 4.21 लाख पद 
खाली थे, जो 2024 में बढ़कर 
8.24 लाख हो गए। उन्होंने दावा 
किया कि रेलवे में 2.40 लाख, 
रक्षा क्षेत्र में 2.41 लाख और गृह 

मंत्रालय में 1.10 लाख पद रिक्त हैं। 
उन्होंने कहा कि इन पदों को नहीं 
भरने का सीधा असर आरक्षित वर्गों 
के रोजगार के अवसरों पर पड़ता है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया 
कि सरकारी पद खाली रखना, 
सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना और 
स्थायी नौकरियों की जगह ठेका 
व्यवस्था बढ़ाना सामाजिक न्याय 

के खिलाफ है। उनका कहना है कि 
आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता 
है जब सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र 
में पर्याप्त नियमित पद उपलब्ध हों। 
उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 
संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख 
करते हुए सरकार की नीति पर सवाल 

उठाया। खड़गे ने कहा कि आरक्षण 
समाप्त करने के लिए संविधान में 
संशोधन करना जरूरी नहीं है। 
उनके अनुसार, यदि आरक्षण वाली 
सरकारी नौकरियों की संख्या ही 
कम कर दी जाए या पद लंबे समय 
तक रिक्त रखे जाएं तो आरक्षण का 
व्यावहारिक लाभ सीमित हो जाएगा।
  आरोपों पर राजनीतिक बहस: 
खड़गे के बयान के बाद आरक्षण 
और सरकारी रोजगार को लेकर 
राजनीतिक बहस तेज हो गई है। 
सरकार की ओर से इन आरोपों 
पर इस रिपोर्ट के समय कोई 
आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं 
आई थी। 
   वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 
ने हाल में कहा था कि आरक्षण 
कोई खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक 
अधिकार है और इसे खत्म नहीं किया 
जा सकता। इससे स्पष्ट है कि आने 
वाले दिनों में आरक्षण और सरकारी 

नौकरियों का मुद्दा राजनीतिक विमर्श 
में महत्वपूर्ण बना रह सकता है।
  रिक्त पदों पर जोर: खड़गे ने 
अपने आरोपों का आधार केंद्र 
सरकार के विभिन्न विभागों में 
रिक्त पदों के आंकड़ों को बनाया 
है। उनका कहना है कि रोजगार 
के अवसर बढ़ाने के लिए स्वीकृत 
पदों को समय पर भरना जरूरी है। 
कांग्रेस इसे युवाओं के रोजगार और 
सामाजिक न्याय से जोड़ रही है।
   खड़गे के बयान से आरक्षण 
का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक 
केंद्र में आ गया है। कांग्रेस जहां 
इसे सामाजिक न्याय और रोजगार 
के अवसरों से जोड़ रही है, वहीं 
सरकार से जुड़े नेताओं ने आरक्षण 
खत्म किए जाने की आशंकाओं 
को खारिज किया है। ऐसे में आगे 
सरकारी भर्ती, रिक्त पदों और ठेका 
रोजगार से जुड़े आंकड़े इस बहस 
को और प्रभावित कर सकते हैं।

खड़गे का आरोप- चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की कोशिश

एजेंसी। कानकुन
 

भारत के श्रीराम बालाजी और 
अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने शानदार 
प्रदर्शन करते हुए कानकुन कंट्री 
ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष 
युगल खिताब अपने नाम कर 
लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल 
में मैक्सिको के मिगुएल एंजेल 
रेयेस-वरेला और बेलारूस के एंड्री 
वासिलेव्स्की की जोड़ी को हराकर 
ट्रॉफी जीती। बालाजी और चंद्रशेखर 
ने निर्णायक मुकाबले में दबाव के 
क्षणों में बेहतर तालमेल दिखाया। 
दोनों ने सर्विस गेम में मजबूती बनाए 
रखी और महत्वपूर्ण मौकों पर अंक 
हासिल कर मुकाबला अपने पक्ष में 
किया। इस जीत से भारतीय जोड़ी 
को 9,900 अमेरिकी डॉलर की 
पुरस्कार राशि मिली।
  यह खिताब दोनों खिलाड़ियों के 
लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रीराम 
बालाजी इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय 
युगल मुकाबलों में भारत का 
प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और युगल 

विशेषज्ञ के तौर पर उनकी पहचान 
है। अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने भी पिछले 
कुछ समय में युगल स्पर्धाओं में 
लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।
  {फाइनल में संयम से खेला: 
भारतीय जोड़ी ने मुकाबले के दौरान 
आक्रामक खेल के साथ सर्विस और 
नेट पर बेहतर तालमेल बनाया। 
विरोधी जोड़ी में मैक्सिको और 
बेलारूस के अनुभवी खिलाड़ी 
शामिल थे, लेकिन बालाजी-

चंद्रशेखर ने अहम मौकों पर 
गलतियां कम कीं। फाइनल में मिली 
जीत ने उन्हें टूर्नामेंट की शीर्ष जोड़ी 
के रूप में स्थापित किया।
  {अंतरराष्ट्रीय सर्किट में 
फायदा: कानकुन कंट्री ओपन में 
मिली सफलता से दोनों खिलाड़ियों 
को रैंकिंग अंक भी मिले हैं। इससे 
आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में 
बेहतर वरीयता और प्रवेश हासिल 
करने में मदद मिल सकती है। 

उपलब्धि: श्रीराम बालाजी-अनिरुद्ध चंद्रशेखर 
ने जीता कानकुन कंट्री ओपन डबल्स खिताब

एजेंसी। नई दिल्ली
 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता 
पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की 
सातवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि 
अर्पित की। उन्होंने सिरी फोर्ट स्थित 
अरुण जेटली पार्क में उनकी प्रतिमा 
पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके 
सार्वजनिक जीवन को ‘राष्ट्र-
प्रथम’ राजनीति और जनसेवा की 
प्रेरणादायक यात्रा बताया। इस मौके 
पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत 
सिंह संधू, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 
हर्ष मल्होत्रा, विधानसभा अध्यक्ष 
विजेंद्र गुप्ता और कई अन्य नेता भी 
मौजूद रहे।
रेखा गुप्ता ने कहा कि जेटली का 
सार्वजनिक जीवन संगठन, सुशासन 
और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का 
उदाहरण रहा। उन्होंने विद्यार्थी 

परिषद से उनकी राजनीतिक यात्रा 
शुरू होने, आपातकाल के खिलाफ 
संघर्ष, संगठन में लंबे समय तक 
सक्रिय भूमिका और संसद में 
प्रभावी योगदान का उल्लेख किया। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेटली की 
राजनीतिक यात्रा आने वाली पीढ़ियों 
को सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित 
को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देती 
रहेगी।

{अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने 
में भूमिका
मुख्यमंत्री ने जेटली के केंद्रीय वित्त 
मंत्री के रूप में कार्यकाल को भी 
याद किया। उन्होंने कहा कि उनके 
नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आर्थिक 
सुधारों को आगे बढ़ाया गया, जिनसे 
देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा 
मिली। जेटली ने 2014 से 2019 
के बीच केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट 

मामलों के मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण 
जिम्मेदारियां संभालीं। वह नरेंद्र 
मोदी सरकार के प्रमुख नीतिगत 
रणनीतिकारों में भी शामिल रहे। 
जेटली के कार्यकाल में वस्तु एवं 
सेवा कर लागू करना केंद्र सरकार के 
प्रमुख आर्थिक फैसलों में रहा। इसके 
अलावा कर व्यवस्था में बदलाव, 
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 
जैसे सुधारों को आगे बढ़ाने में भी 
उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 
उनकी कानूनी समझ और संसद 
में प्रभावी तर्क रखने की क्षमता के 
कारण उन्हें भाजपा के प्रमुख नीति 
विशेषज्ञों में गिना जाता था।
{दिल्ली से रहा गहरा जुड़ाव
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली 
जेटली की कर्मभूमि रही और यहां 
पार्टी कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों 
से उनका गहरा जुड़ाव था। उन्होंने 
दिल्ली के विकास से जुड़े विषयों 

को लगातार उठाया और संगठन को 
मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा 
ने जेटली को प्रखर वक्ता और 
कुशल संगठनकर्ता बताते हुए कहा 
कि उनके राजनीतिक विरोधी भी 
उनकी बात सम्मान से सुनते थे। 
उनके अनुसार जेटली की विशेषता 
यह थी कि वह राजनीतिक मतभेदों 
के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों में 
सहजता बनाए रखते थे।
{राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र 
में अलग पहचान
अरुण जेटली ने छात्र जीवन से 
सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय 
भूमिका निभाई। आपातकाल के 
दौरान वह लोकतांत्रिक अधिकारों 
की बहाली के आंदोलन से जुड़े 
और बाद में भारतीय जनता पार्टी के 
प्रमुख नेताओं में शामिल हुए।

‘राष्ट्र-प्रथम’ राजनीति की प्रेरक यात्रा था 
अरुण जेटली का जीवन सफर : रेखा गुप्ता

सरकारी पद खाली रखने और स्थायी नौकरियों की जगह ठेका व्यवस्था बढ़ाने को लेकर केंद्र पर निशाना 
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एफएंडसीसी चुनाव बना निगम की सियासत का नया अखाड़ा

लक्की मेहता | लुधियाना 
समर न्यूज 

नगर निगम लुधियाना की फाइनेंस एंड 
कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) के 
दो नए सदस्यों के चुनाव को लेकर 
मंगलवार को गुरु नानक देव भवन में 
बुलाई गई विशेष जनरल हाउस की 
बैठक में जमकर हंगामा हुआ। चुनाव 
की तारीख और मतदान प्रक्रिया को 
लेकर आम आदमी पार्टी, भाजपा और 
कांग्रेस के पार्षद आमने-सामने आ गए। 
   तीखी बहस के बाद मामला धक्का-
मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया। 
मौके पर मौजूद पार्षदों और पुलिसकर्मियों 
ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। 
हंगामे के चलते मेयर इंदरजीत कौर ने 
सदन की कार्यवाही करीब 15 मिनट के 
लिए स्थगित कर दी। बैठक के दौरान 
एक पार्षद के पति को सदन के अंदर 
जाने से रोकने को लेकर भी विवाद 
हुआ। इसे लेकर पार्षदों और मौके पर 
मौजूद लोगों के बीच काफी देर तक 
बहस होती रही, जिससे माहौल और 
तनावपूर्ण हो गया।
{चुनाव मंगलवार को कराने की  
मांग पर भिड़ा विपक्ष... 
एफएंडसीसी के दो सदस्यों के चुनाव की 
तारीख और मतदान प्रक्रिया को लेकर 
भाजपा और कांग्रेस पार्षदों की विधायक 
दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल के साथ 
तीखी बहस हुई। विपक्षी पार्षदों की मांग 
थी कि चुनाव और मतदान की प्रक्रिया 
मंगलवार को ही पूरी करवाई जाए। 
विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष 
के उम्मीदवार पूरी तरह तैयार नहीं हैं 
और चुनाव टालने के लिए नियमों का 
हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद 
गौरव भट्टी ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने 
25 अगस्त को एफएंडसीसी सदस्यों का 
चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, 
निगम प्रशासन ने नियमों का हवाला देते 
हुए स्पष्ट किया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी 

होने के बाद निर्धारित समय के अनुसार 
ही मतदान करवाया जा सकता है।
{शाम 5 बजे तक पांच नामांकन,  
28 अगस्त तक नाम वापस लेने  
का मौका...
निगम सेक्रेटरी विवेक वर्मा के 
मुताबिक 25 अगस्त शाम 5 बजे 
तक एफएंडसीसी चुनाव के लिए पांच 
नामांकन फॉर्म जमा हुए हैं। नियमों के 
अनुसार नामांकन के बाद निर्धारित 
अवधि पूरी होने पर 29 अगस्त को 
मतदान करवाया जाएगा। उम्मीदवार 28 
अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले 
सकेंगे। बैठक में सभी दलों की सहमति 
के बाद एफएंडसीसी के दो नए सदस्यों 
का चुनाव 29 अगस्त, शनिवार को 
गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट पेपर के 
जरिए करवाने का फैसला लिया गया।
{45 पार्षद पहले ही मांग चुके  
थे गुप्त मतदान
एफएंडसीसी चुनाव को लेकर गुप्त 
मतदान की मांग पहले ही जोर पकड़ 
चुकी थी। करीब 45 पार्षदों ने मेयर 
कार्यालय में ज्ञापन देकर सीक्रेट बैलेट 
के जरिए मतदान करवाने की मांग की 
थी। मंगलवार की बैठक में इस मुद्दे पर 
चर्चा के बाद सभी राजनीतिक दलों की 
सहमति से गुप्त मतदान करवाने पर 
फैसला हुआ।
{हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते  
होगी वीडियोग्राफी... 
चुनाव प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट के 
निर्देशों के मद्देनजर मंगलवार को हुई 
बैठक की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। 
29 अगस्त को होने वाले चुनाव की 
पूरी प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी करवाई 
जाएगी, ताकि मतदान प्रक्रिया रिकॉर्ड 
में रहे और चुनाव पारदर्शी तरीके से 
करवाया जा सके।
मेयर इंदरजीत कौर ने कहा कि जनरल 
हाउस में सर्वसम्मति से गुप्त मतदान के 
जरिए चुनाव करवाने का फैसला लिया 
गया है। निगम प्रशासन निष्पक्ष और 

पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के 
लिए पूरी तरह तैयार है। निगम कमिश्नर 
ओजस्वी अलंकार ने भी स्पष्ट किया कि 
नियमों के मुताबिक मेयर ही इस चुनाव 
के लिए अधिकृत चुनाव अधिकारी 
होंगी।
{मैदान में भाजपा-कांग्रेस के साथ 
आप के तीन उम्मीदवार...
एफएंडसीसी चुनाव को लेकर 
राजनीतिक तस्वीर भी दिलचस्प हो गई 
है। भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 73 की 
पार्षद रुचि विशाल गुलाटी और कांग्रेस 
की ओर से वार्ड नंबर 26 के पार्षद 
गौरव भट्टी को उम्मीदवार बनाया गया 
है। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से 
वार्ड नंबर 2 के अमन बग्गा, वार्ड नंबर 
50 के युवराज सिद्धू और वार्ड नंबर 63 
की मनिंदर कौर घुम्मन को उम्मीदवार 

बनाए जाने की चर्चा है।
{बेटे से पार्षदों के पैर छुआने  
की भी चर्चा...
निगम गलियारों में चुनाव को लेकर एक 
और चर्चा ने राजनीतिक माहौल गर्म कर 
दिया है। सूत्रों के मुताबिक, एक राजनेता 
ने कथित तौर पर अपने बेटे से कई 
पार्षदों के पैर छुआकर समर्थन मांगने 
की कोशिश की। हालांकि, इस संबंध 
में किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक 
पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव से पहले पार्षदों 
को अपने पक्ष में करने की कोशिशों को 
लेकर निगम की राजनीति में चर्चाओं का 
बाजार गर्म है।
{29 अगस्त को खुलेगा  
चुनावी पिटारा...
मंगलवार की बैठक में हंगामे से 
लेकर गुप्त मतदान पर बनी सहमति 

तक एफएंडसीसी चुनाव ने निगम की 
राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। 
अब 29 अगस्त को सीक्रेट बैलेट 
से होने वाला मतदान तय करेगा कि 
एफएंडसीसी के दो नए सदस्यों की कुर्सी 
पर किस दल के उम्मीदवार पहुंचते हैं। 
सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला 
होने के कारण अगले कुछ दिन निगम 
की राजनीति के लिहाज से अहम माने 
जा रहे हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री हरदीप 
सिंह मुंडियां, विधायक मदन लाल 
बग्गा, विधायक अशोक पराशर पप्पी, 
विधायक दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल, 
विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू, विधायक 
राजिंदर पाल कौर छीना, सीनियर डिप्टी 
मेयर राकेश पराशर और डिप्टी मेयर 
प्रिंस जोहर समेत अन्य नेता और पार्षद 
मौजूद रहे।

चुनाव करवाने की मांग पर विपक्ष भिड़ा, हंगामे और धक्का-
मुक्की के बाद दलों की सहमति से तय हुई मतदान की तारीख
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यूपी व बिहार की तुलना में पंजाब पीछे छूट रहा 
लोग परेशान हैं और व्यापारी पलायन कर रहे

अशवनी पाहवा | लुधियाना 
समर न्यूज  

रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में निवेश 
कर मोटा मुनाफा कमाने का 
झांसा देकर 16.81 करोड़ रुपये 
की धोखाधड़ी करने का मामला 
सामने आया है। आरोप है कि 
प्राइम लोकेशन पर जमीन दिलाने 
के नाम पर पीड़ित से करोड़ों रुपये 
लिए गए, लेकिन बाद में न तो 
उसके नाम कोई प्रॉपर्टी करवाई गई 
और न ही रकम वापस लौटाई गई। 
  वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की 
जांच के बाद थाना पुलिस ने 
अतुल मेहता और सलोनी मेहता के 
खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक 
साजिश समेत विभिन्न धाराओं 
के तहत मामला दर्ज किया है। 
पुलिस को दी शिकायत में सतपाल 
सचदेवा ने बताया कि दोनों 
आरोपियों ने उनसे संपर्क कर खुद 

को बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स 
से जुड़ा बताया। उन्होंने दावा 
किया कि उनके माध्यम से प्राइम 
लोकेशन पर बाजार से कम कीमत 
में जमीन दिलवाई जा सकती है। 
साथ ही निवेश पर मोटा मुनाफा 
कमाने का भरोसा दिया गया। 
विश्वास में आकर शिकायतकर्ता 
ने अलग-अलग किस्तों में कुल 
16.81 करोड़ रुपये आरोपियों को 
दे दिए।
   रकम लेने के बाद आरोपियों 
ने रजिस्ट्री और दस्तावेज देने में 
टालमटोल शुरू कर दी। काफी 
समय बीतने पर भी न जमीन 
उनके नाम हुई और न पैसे लौटाए 
गए। शिकायत के बाद पुलिस ने 
केस दर्ज कर बैंक खातों व वित्तीय 
लेन-देन की जांच शुरू कर दी है। 
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 
संभावित ठिकानों पर दबिश दी 
जा रही है।

अशवनी पाहवा | लुधियाना 
समर न्यूज  

महानगर में 15 वर्षीय नाबालिग 
किशोरी को कथित तौर पर बंधक 
बनाकर दुष्कर्म करने का मामला 
सामने आया है। किशोरी की मां 
की शिकायत पर थाना मेहरबान 
पुलिस ने गुरजोत सिंह और 
बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ 
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर 
दी है। 
   पुलिस ने आरोपियों के 
खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो 
एक्ट के तहत धाराएं लगाई हैं। 
पुलिस को दी शिकायत में किशोरी 
की मां ने बताया कि 23 अगस्त 
को उनकी 15 वर्षीय बेटी बिना 
बताए घर से चली गई थी। 
परिजनों ने उसकी काफी तलाश 
की, लेकिन रात तक उसका कोई 
पता नहीं चला। अगले दिन 24 

अगस्त को परिवार के लोग उसकी 
तलाश कर रहे थे। इसी दौरान 
किशोरी गांव जागीरपुर की तरफ 
से रोते हुए पैदल आती दिखाई 
दी। घर पहुंचने पर उसने परिजनों 
को घटना की जानकारी दी। 
किशोरी के अनुसार, गुरजोत 
सिंह और बिक्रमजीत सिंह ने 
उसे जान से मारने की धमकी दी 
और जबरन गांव जागीरपुर स्थित 
एक मकान में ले जाकर बंधक  
बना लिया। 
   आरोप है कि वहां गुरजोत सिंह 
ने धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म 
किया। वारदात के बाद आरोपी 
उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। 
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 
केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों 
के अनुसार मामले की जांच जारी है 
और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 
संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा  
रही है।

शुभम शर्मा | फिल्लौर 
समर न्यूज  

फिल्लौर के जीटी रोड स्थित रेलवे 
ओवरब्रिज पर मंगलवार सुबह ट्रक 
और i20 कार के बीच जोरदार 
टक्कर हो गई। हादसे में किसी के 
घायल होने या जनहानि की सूचना 
नहीं है। दुर्घटना में  आई 20 कार बुरी 
तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक का 
एक टायर पंक्चर हो गया। एसएसएफ 
के रूट इंचार्ज एएसआई सरबजीत 
सिंह ने बताया कि सुबह करीब 6:48 
बजे एमडीटी डिवाइस के माध्यम से 
हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते 
ही एसएसएफ टीम मौके पर पहुंची 
और घटनास्थल का जायजा लिया। 

ट्रक चालक सुल्तान खान निवासी 
नौडीहा झुरंग, गया (बिहार) ने 
बताया कि i20 कार गोराया से 
फिल्लौर की ओर जा रही थी। 
अचानक कार डिवाइडर से पलटकर 
सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई और 
फिल्लौर से गोराया की दिशा में जा 
रहे भारत बेंज ट्रक से टकरा गई। 
  टक्कर के कारण ट्रक का 
एक टायर पंक्चर हो गया। 

हादसे के बाद एसएसएफ टीम ने 
ट्रक को हाईवे से सुरक्षित साइड पर 
करवाया, जबकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त 
i20 कार को थाना फिल्लौर के 
हवाले कर दिया गया। 
  कार चालक की पहचान शिवम 
शर्मा निवासी बस्ती जोधेवाल, फरीद 
नगर, लुधियाना के रूप में हुई है। 
हादसे की सूचना थाना फिल्लौर 
के ड्यूटी अधिकारी एएसआई 
जसविंदर सिंह को दे दी गई। 
एसएसएफ के अनुसार हादसे में किसी 
को चोट नहीं आई और किसी को 
अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं 
पड़ी। कार्रवाई एएसआई सरबजीत 
सिंह के नेतृत्व में सीटी रोहित कुमार 
और सीटी गुरजशन सिंह ने की।

शुभम शर्मा | फिल्लौर 
समर न्यूज  

लुधियाना के जस्सियां चौक के 
पास सोमवार को दर्दनाक सड़क 
हादसे में कैंटर की चपेट में आने 
से मोटरसाइकिल सवार महिला 
की मौत हो गई, जबकि उसका 
बेटा घायल हो गया। हादसा 
मैकडोनाल्ड के सामने नवनिर्मित 
पुल के पास हुआ। टक्कर इतनी 
जोरदार थी कि बाइक सवार मां-
बेटा सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान 
कैंटर का पिछला टायर महिला 
के ऊपर से निकल गया, जिससे 
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 
जानकारी के मुताबिक रजत 

राज अपनी मां बबीता के 
साथ लाडोवाल की तरफ से 
मोटरसाइकिल पर कैलाश नगर 
स्थित घर जा रहा था। इसी दौरान 
पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने 
उनकी बाइक को टक्कर मार दी। 
  हादसे में रजत भी घायल हो गया। 
सूचना मिलते ही थाना सलेम टाबरी 
पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी 
इंस्पेक्टर हवाबीर सिंह संधू और 
थानेदार प्रेम चंद ने घटनास्थल का 
जायजा लिया। पुलिस ने शव को 
कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी, 
जबकि घायल रजत को इलाज के 
लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे 
में शामिल कैंटर को पुलिस ने कब्जे 
में ले लिया है। चालक मौके से फरार 

हो गया, जिसकी तलाश जारी है। 
एक घंटे तक हाईवे पर लगा जाम 
हादसे के बाद जस्सियां चौक के 
पास नेशनल हाईवे पर वाहनों की 
लंबी कतार लग गई। करीब एक घंटे 
तक यातायात प्रभावित रहा। ट्रैफिक 
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम 
खुलवाया।
 पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी 
कैमरों की फुटेज खंगालकर हादसे 
की जांच कर रही है। महिला की 
मौत से परिवार में मातम छा गया। 
परिजनों ने आरोपी चालक के 
खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की 
है। पुलिस हादसे के कारणों और 
चालक की भूमिका की जांच कर 
रही है।

सहजप्रीत सिंह/लुधियाना/समर न्यूज| लुधियाना के सराभा 
नगर थाना पुलिस ने एटीएम तोड़ने की कोशिश के आरोप 
में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 
यह कार्रवाई शिकायतकर्ता कुमार पुत्र परमजीत सिंह निवासी 
जगराओं रोड, लुधियाना के बयान पर की है। शिकायतकर्ता 
ने बताया कि बैंक के बाहर लगे एटीएम को 5 अगस्त की 
रात करीब 7 बजे बंद कर लॉक कर दिया गया था। 
  इसके बाद रात करीब 3:30 बजे दो अज्ञात युवक वहां 
पहुंचे और एटीएम का शटर तोड़कर मशीन को नुकसान 
पहुंचाने का प्रयास किया। जांच के दौरान पुलिस ने 
आरोपियों की पहचान मनमीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी 
नूरपुर बेट और राजपाल सिंह पुत्र सरवण सिंह निवासी 
राजपुर, लुधियाना के रूप में की। पुलिस ने 24 अगस्त 
को एफआईआर नंबर 234 दर्ज कर बीएनएस की धारा 
305, 62 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस 
आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

अशवनी पाहवा/लुधियाना/समर न्यूज| लुधियाना की केंद्रीय 
जेल में तलाशी अभियान के दौरान 7 कीपैड मोबाइल फोन 
लावारिस हालत में बरामद हुए। जेल प्रबंधन की शिकायत पर 
थाना डिवीजन नंबर-7 पुलिस ने दो कैदियों और दो अज्ञात 
व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
   सहायक सुपरिंटेंडेंट विजय कुमार ने बताया कि तलाशी के 
दौरान कैदी विकास कुमार और हवालाती जसकरण सिंह की 
बैरकों की भी जांच की गई। इस दौरान जेल परिसर से सात 
कीपैड मोबाइल बरामद हुए। पुलिस ने जांच के बाद विकास 
कुमार, जसकरण सिंह और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ 
प्रिजन एक्ट की धारा 52-ए(1) के तहत मामला दर्ज किया 
है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित मोबाइल 
जेल के अंदर कैसे पहुंचे और इसमें अज्ञात आरोपियों की 
क्या भूमिका रही। कीपैड फोन छोटे और साधारण होने के 
कारण इन्हें छिपाना अपेक्षाकृत आसान होता है। साथ ही इनका 
इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए किया जाता है।

सुनील शिंगार | लुधियाना 
समर न्यूज  

पंजाब के दो दिनों के दौरे के दौरान 
मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी 
के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष 
लुधियाना पहुंचे। लुधियाना पहुंचने 
पर उन्होंने कई अहम मीटिंग की और 
2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के 
बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने 
स्पष्ट तौर पर कहा कि यूपी और बिहार 
की तुलना में विकास कार्यों को लेकर 
पंजाब काफी पीछे छूट रहा है। 
   सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने 
कहा कि दिल्ली से हारी हुई सरकार 
अब पंजाब को लगातार नुकसान 
पहुंचा रही है। इसी का नतीजा है कि 
पंजाब की औद्योगिक नगरी कहीं जाने 
वाली लुधियाना महानगर की सड़कों 
की खस्ता हालत, परेशान व्यापारी 
और लगातार औद्योगिक इकाइयों का 
हो रहा पलायन है। ये भी बताया कि 
जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है 
वह प्रदेश लगातार विकास कर रहे हैं 
और लोगों को व्यापार और नौकरियां 
मिल रही है। बी एल संतोष ने कहा 
कि पंजाब की जनता भी अब बदलाव 
चाहती है। 2027 के पंजाब विधानसभा 
चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता 
पार्टी बदलाव लाएगा और पंजाब को 
एक मजबूत राज्य बनाएगी।

{117 सीटों पर चुनाव को तैयार रहें...
लुधियाना में बी एल संतोष ने मीटिंग के 
दौरान जिला कमेटी के साथ-साथ खन्ना, 
समराला, जगरांव के भाजपा नेताओं के 
साथ भी मीटिंग की। उन्होंने मौजूदा 
माहौल के बारे में जानकारी ली। मीटिंग 
में पहुंचे नेताओं ने बी एल संतोष को 
बताया कि अब पंजाब में गांव के लोग 
भी बदलाव चाहते हैं और वह मौजूदा 
सरकार से परेशान आ चुके हैं। उन्होंने 
बताया कि गांव के लोगों से भी भारतीय 
जनता पार्टी को अब काफी प्यार मिल 
रहा है। इस दौरान बी एल संतोष ने 
स्पष्ट किया कि आने वाली पंजाब 
विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीट 
पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी 
और जीतेगी। इसी के चलते सभी 117 
सीटों पर तैयारी करने की बात भी कहीं। 
बी एल संतोष ने दावा किया कि भारतीय 
जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि सभी 
सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। 
{गठबंधन पर भी बोले संतोष ...

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 
मिलकर आए पंजाब शिरोमणि अकाली 
दल के प्रधान सुखबीर बादल एक चर्चा 
का विषय है। क्यों कि मानना है कि 
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का 
पंजाब में जल गठबंधन होगा। इस बात 
पर भी बी एल संतोष बोले कि गठबंधन 
कि अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं है। 
भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब के 
गांव के लोगों का भी दिल जीत चुकी 
है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम 
निर्णय पार्टी के बड़े नेताओं का है जो 
माननीय है।
{पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, 
जालंधर और अमृतसर में किया दौरा ...
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री 
(संगठन) बी एल संतोष 24 और 25 
अगस्त 2 दिनों के लिए पंजाब के दौरे पर 
थे। इस दौरान उन्होंने पटियाला, बठिंडा, 
जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में 
पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। पंजाब 
दौरे के दौरान उन्होंने गांव में काम करने 

वाले भाजपा नेताओं के साथ भी कई 
अहम बातें की और उनको निर्देश भी 
दिए। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने पंजाब 
के 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी 
को लेकर जायजा लिया। उन्होंने भाजपा 
के नेताओं में भरे हुए जोश को देखकर 
कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 
अपने बल पर चुनाव लड़ेगी और सभी 
117 सीट भाजपा की होगी।
{ गठजोड़ की अभी कोई बात नहीं ...
भारतीय जनता पार्टी पंजाब के 
विधानसभा चुनाव की सभी 117 
सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए 
लगभग तैयारी कर ली गई हैं और 
अब उम्मीदवारों के नाम घोषित होना 
ही बाकी है। सभी सीटों को जीतकर 
भाजपा पंजाब में विकास कार्यों में  
तेजी लाएगी। 
-केवल ढिल्लों, पंजाब प्रधान, बीजेपी
{लोग परेशान हो चुके हैं...
मौजूदा सरकार से पंजाब के लोग 
परेशान आ चुके हैं और अब बदलाव 
चाहते हैं। अब पंजाब के लोग इसका 
मन भी बन चुके हैं जिसका नतीजा 
आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में 
बीजेपी जीत के तौर पर होगा। पंजाब के 
लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा 
जीत के बाद पंजाब में विकास कार्यों में 
तेजी लाएगी। 
             -मनप्रीत सिंह बादल, राष्ट्रीय 
उपाध्यक्ष, बीजेपी

लक्की भट्टी| लुधियाना 
समर न्यूज 

सनातन सेवा समिति मालवा जोन 
के सगंठन महासचिव वरुण मेहता ने 
पटियाला स ेकागं्रेस सासंद धर्मवीर गांधी 
पर सनातन धर्म प्रेमियों की भावनाएं 
आहत करन े का आरोप लगात े हएु 
पलुिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को लिखित 
शिकायत दी। महेता ने आरोप लगाया कि 
सासंद न े पजंाब में आयोजित सनातनी 
धार्मिक कार्यक्रमों के खिलाफ दषु्प्रचार 

किया ह।ै उन्होंने कहा कि पजंाब सरकार 
द्वारा श्री हनमुान चालीसा, एक शाम शिव 
के नाम और श्री रामायण से जडु़े कार्यक्रम 
आयोजित किए जा रह ेहैं। पटियाला के श्री 
कालीमाता मदंिर के जीर्णोद्धार को लेकर 
भी उन्होंन े खुशी जताई। महेता न े कहा 
कि समिति सांसद के खिलाफ कार्रवाई 
की मागं को लेकर प्रदेशभर में कांग्रेस का 
विरोध करेगी। इस अवसर पर भरत शर्मा 
ननैी, अश्वनी कन्नौजिया, पनुीत कत्याल, 
अवनीश मित्तल, गगन अरोड़ा और अन्य 
उपस्थित रह।े

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना 
समर न्यूज  

केसरगंज मंडी की मिर्च वाली गली 
में चोरों ने जुनेजा ट्रेडर्स को निशाना 
बनाकर करीब 12 हजार रुपये नकद 
और पांच किलो छोटी इलायची चोरी 
कर ली। दुकानदार अजय के अनुसार, 
वारदात रात करीब ढाई बजे हुई। दो 
चोर दुकान से सटी बंद बिल्डिंग का 
ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 
रोशनदान काटकर दुकान में घुस गए। 
   करीब आधे घंटे तक दुकान में रहने 
के बाद आरोपित गल्ले और अलमारी के 
ताले तोड़कर सामान खंगालते रहे। जाते 
समय नकदी और इलायची लेकर फरार 
हो गए। दुकानदार ने पास स्थित संत 
टावर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों की 
पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने को लेकर 
भी चिंता जताई। थाना कोतवाली पुलिस 
सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपितों 
की पहचान में जुटी है।

लक्की मेहता | लुधियाना 
समर न्यूज  

भारत विकास परिषद शहीद सुखदेव 
शाखा की ओर से जीनियस नेशनल 
पब्लिक स्कूल, राजौरी गार्डन में 
जरूरतमंद बच्चों को नजर के चश्मे 
वितरित किए गए। इससे पहले परिषद 
ने स्कूल में नेत्र जांच शिविर लगाया 
था, जिसमें करीब 500 बच्चों व 
स्टाफ की चिकित्सकों ने आंखों की 
जांच की। जांच में लगभग 110 बच्चों 
की नजर कमजोर पाई गई थी। परिषद 
ने सचदेवा ऑप्टिकल्स के सहयोग से 
इन बच्चों के लिए जरूरत के अनुसार 
चश्मे तैयार करवाकर वितरित किए। 

कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलित 
कर व वंदे मातरम के गायन से हुआ। 
डॉक्टर गिरीश सचदेवा ने बच्चों 
को आंखों की देखभाल, मोबाइल 
व स्क्रीन के संतुलित उपयोग और 
पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी 
दी। स्कूल प्रबंधन ने परिषद की 

पहल की सराहना करते हुए आभार 
जताया। संरक्षक बृजभूषण बंसल ने 
बच्चों को शहीद सुखदेव के जीवन 
और देश के प्रति योगदान से अवगत 
कराया। अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने सभी 
का धन्यवाद किया। राष्ट्रगान के साथ 
कार्यक्रम संपन्न हुआ।

प्रॉपर्टी मामले में 16.81 करोड़ रुपय े
की धोखाधड़ी, दो पर मामला दर्ज

15 वर्षीय किशोरी से बंधक बनाकर 
दुष्कर्म का आरोप, दो पर पर्चा दर्ज

एटीएम का शटर तोड़कर मशीन 
तोड़ने की कोशिश, दो नामजद

जेल में सात कीपैड मोबाइल  
बरामद, दो समेत 4 पर केस

सांसद धर्मवीर गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत 

दुकान से 12 हजार 
नकद और 5 किलो 
छोटी इलायची चोरी

रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रक और कार की टक्कर, हादसा टलाकैंटर का टायर महिला के ऊपर से निकला, बेटे को आईं चोटें

जरूरतमंद बच्चों को वितरित किए नजर के चश्मे

आप पार्षद  
अमन बग्गा

आप पार्षद 
 मनिंदर घुम्मन

आप पार्षद  
युवराज सिद्धू

कांग्रेस पार्षद 
गौरव भट्टी

बीजेपी पार्षद  
रुचि विशाल गुलाटी 


